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 लोक  सभा
 (si)  यदि  हां  तो  क्या  उनके  इस

 संकट  को  दूर  करने  के  कोई
 ११  १९५२

 यता दी  गई  है  अथवा  दी  जाने  वाली  है  ?

 इन  की  बैठक  सवा  आठ  बजे  समवेत  हुई
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री

 किदवई  )  :

 और  अभी  हाल  में  बिहार

 ऐध्यक्षमहोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन  थे  सरकार  ने  एक  रिपोर्ट  भेज  दी  है

 qa  गया  है  कि

 मुंगेर  और  हजारी  बाग  के  कई  क्षेत्रों  मे
 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 वर्षा न  होनें  के  कारण  धान  की  पौध  सूख
 अल्प  सूचना  " ६-1  और  उत्तर

 गई  और  इस  तरह  १८  हजार वग  मील

 बिहार  में  अनावृष्टि  और  बाढ़ें  क्षेत्र
 अनावृष्टि  से  प्रभावित  हुआ  जिस

 श्री  एस०  एन ०  दास  :  खाद्य  तथा  कुंजी
 में  एक  करोड़  २५  लाखे  ब्यक्ति  रहते  हैं

 उत्तर  बिहार  में  दरभंगा  कथा  सहरसा  जिलों यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  far

 का  एक  बड़ा  जो  १  हजार  at  मील
 क्या  यह  तथ्य  हूं  कि  एक  ओर

 पर  फला  हुआ  कौसी  कौ  बाढ़ों से
 ग  बिहार  के  एक  बड़े  भाग  में  बहुत

 पीड़ित॑  हुआ  और  ga
 क्षेत्र में

 लगभग
 ft  वर्षा  नहीं  हो  रही  और  दूसरी  ५  लाख  व्यक्तियों पर  बाढ़ों  के  कारण

 suet  विहार  का  बहुत  बड़ा  भाग
 बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा हैं  सरकार

 ~ 5  a
 महीनों  में  दो  बार  बाढ़ों  से

 ने  बतलाया हूं  कि  अभी  इसਂ  अवस्था  में

 हो  चुका  हैं
 बाढ़ों  और  अनावृष्टि  के  कारण  क्षति  का

 यदि  तो  इन  दोनों  क्षेत्रों  में  अन्दाजा  नहीं  किन्तु

 ier  तथा  बाढ़ों  से  फसलों को  कितनी  इस  बात  में  कोई  भी  संदेह  नहीं  हे  कि

 ई  और  इन  दोनों  क्षेत्रों  पीड़ित  इन  बाढ़
 ग्रस्त  क्षेत्रों  में  शरद,ऋतु  की  फसलों

 के  नोम  क्या  को  बहुत  अधिक  क्षति  हुई  है

 क्या  सरकार  पास  उक्त

 वर्तमान  खाद्य-स्थिति  सम्बन्ध  में
 बिहार  सरकार  की

 सविस्तार

 रिपोर्ट
 की  प्रतीक्षा की  जा

 रही  किन्तु रिपोर्ट  पहुची  =  कि उपलब्ध  सुचना  से  पता  चलता

 क्या  बिहार  सरकार  ने  केन्द्रीय  तत्काल  मांगों  को  पूरा  करने  लिये

 एसे  कुछ  सहायता  मांगो  ate
 "SL

 बिहार  सरकार के  फीस  इस  समझें  पर्याप्त
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 खाद्य  राशियां  मौजूद हूँ  ।  यों  तो  चावल  के  क्षेत्रों  में  वितरण  करने  के  लिये  उन्हें  ९

 में  वहां  चारों ओर  विधि  हो  रही  है  ।  रुपये  प्रति  मन  HY  दर
 से

 दिया

 जाय: 1
 (4)  और  पिछले  कई  दिनों में

 श्री  एस  एन०  दास  म  ज्ञात  कर
 बिहार

 सरकार
 ने  केन्द्र  से  अनाज  की  जो

 सी  मांग  की  है 2  वह  निम्न  में  दी  जाती
 सकता  कि  उन  क्षेत्रों  में  सस्ते

 चाव ऊ  ५,००0  eq  अनाज  की  जो  कुछ  समय  से  बन्द

 २०,0०0  ot  पड़ी
 खोल

 दी  गई  हूं
 ?

 मिलो  ६,०००  टन  श्री  एस०  do  कृष्ण प्पा  :  ९  रुपये  प्रति

 oor
 अत्तार  की  उक्त  राशियों  को  मुहैया  मन  की  रियायती  दर  से  मिलो  मांगने  का

 करने  के  fed  व्यवस्था  की  जा  चकी  यदि  अभिप्राय  हूँ  कि  वहां  सस्ते  अनाज  नी

 और  केन्द्रीय  सरकार  बिहार-वासियों  को  दुकानें  खोली  जागी  ।

 पालने  के  fat  अनाज  की  ये  अपेक्षित
 श्री  एस०  एन०  दास :  में  ज्ञात  करर

 राशियां  वहां  भेजन  की  स्थिति  ह  ।
 चाहता  हूं  कि  क्या  उन  क्षेत्रों  में

 बहार  सरकार  ने  और  भी प्रार्थना  की  ह
 अनाज  कीਂ  दुकानें  खोलो  जा  चकी

 के  वहां  के  अभावग्रस्त  क्षेत्रों  में  वितरण
 श्री  उम्र  ato  कष्णप्या  हम

 = id करने के  लिये  उन्हें  ९  रुपय  प्रति मन  की

 की  कोई  भी  सूचना  नहीं  हम et  से  मिलो  मुहैय्या  किया  और  यह  भी
 सविस्तार  रिपोर्टे  की  प्रतीक्षा  में  हूँ  ।

 @  कि  केन्द्र  द्वारा  भेजे  गह

 के  संचय का  मूल्य  इस  तरह  का  रखें  जाय  श्री  एस०  सी०  सामन्त  में

 कि  बिहार  सरकार  उसे १९  रुपये  प्रति  मन  ज्ञात  कर  सकता  हूं  कि  क्या  बाढ़ग्रस्त  क्षेत्रों

 में  धान कीं  नई  पोद  लगाई गई  है  ? के  हिसाब से  बेच  सके  |  उन  की  दन  दोनों

 प्राथनाओं  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
 थी  एम०  दी०  कष्णप्पा  :  पास

 इस  की  कोई  नहों  है  ।
 श्री  एस०  एन०  दास  में  ज्ञात

 कर  सकता हूं  कि  उक्त  क्षेत्रों  में  रहने  श्री  एस  एन०  मिश्र  पूर्वोक्त  प्र्

 वाले  लोगों  की  पीड़ा  को  दूर  करने
 के

 लिपे  ३
 g

 a
 के  भाग  की  ओर  निदेश  करते

 सरकार  न  क्या  उठाय  a  ?  अज्ञात  कर  सकता  क्या  यह  तथ्य

 है  कि  प्रति  वर्ष  बिहार  के  कई  भागों  में
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  के  सभा  सचिव

 एम०  वी
 ०  :  सहायता  प

 अनावृष्टि  और  सहरसा  तथा  दरभंगा  जिलों

 के  लिये  अभी  हम  सविस्तार  रिपोर्टों  की
 में  बाड़ों  का  प्रकोप

 प्रती  क्षागुंक'र  रहे  हूं  ।  खाद्य  के  सम्बन्ध  में  में  श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :.  हम  इसे

 आपको  आंकड़  तो  बतला  चुका  हूं  कि  उन्होंने  प्रति  वर्ष  का  नहीं  मान  सकते  ।  जब

 भी  प्रकृति  का  प्रकोप  होता  इस  प्रकार ५,०००  टन  २०,०००  टन

 और  ६,०००  टन  मिलो  मांगे  atk  की  दुघंटनायें  हो  जाती  हैं  ।

 हमने  बिहार  को  अनाज  भजने  के  लिये  श्री  एल०  एन०  fate  FAT  सरकार

 परिवहन  की  व्यवस्था  भी  कर  दी  है  ।  उत्तरी  बिहार  में  बाढ़ों  का  प्रकोप  और

 बिहार  सरकार  ने  रियायतों  के  सम्बन्ध  दक्षिणी  बिहार  में  अनावृष्टि  का  प्रकोप

 म  यह भ  प्रार्थना  की  थी  fe  पीड़ित  एक  सुयोजित  आधार  पर  सदा  के  लिए
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 समाप्त  करने  के  लिए  इन  प्रयासों  श्री  किदवई  :  बाढ़ को  सदा  ही  एक

 आपदा  नहीं  कहा  जाता  ।  जब  कभी  भी के  स्थान पर  कोई  ठोस  कार्य  करना  चाहती
 नदियों  में  बाढ़  आ  जाती  तो  पास-पड़ोस

 के  क्षेत्रों  की  अगली  फसल  बहुत  हीं श्री  किदवई  क्या  दुह  अपना  eT

 करेंगे  *
 समृद्ध हुआ  करती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  यह
 जानना

 खाद्य  सहायता

 चाहत ेहैं  कि  क्या  बाढ़ो ंके  प्रकोप से  हो  श्री  मुही उद्दीन :  क्या  खाद्य  तथा

 जाने  वाली  क्षतियों को  टूर  करने के
 लिये

 कृषि  मंत्री  आयतित  खाद्य  पर  राज्यों को

 कोई  स्थाई  उपचार  किया  जायेगा ;  वह  १९५१-५२  में  दी  गई  Wace  करोड़  की

 सरकार  को  इस  सम्बन्ध में  कार्यवाही  राजसहायता के  सम्बन्ध में  २,  जून  22kQ BT को

 करने  का  एक  सुझाव  दे  रहे  हैं  ।  तारांकित  संख्या  ३३७  के  उत्तर में  सदन

 श्री  एस०  एन०  क्या  में  ज्ञात  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  की  ओर  निर्देश

 करते
 हुए  यह

 बतलाने  की  कृपा कर  सकता  हूं  कि  यदि  अब  यहां  वर्षा  हो

 जाय  तो  धान  की  पोषें  मुहैय्या  करने  के  करेंगे  कि

 fet  कोई  व्यवस्था  की  जायेगी  ?
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इसी

 श्री  किदवई  :  यह  तो  वर्षा  होने  पर  ्  भारत  में  समाहार  fet  गये  अनाज

 पर  राजसहायता  के  रूप  में  राज्यों  को  कोई ही  fix है  ।  वहां  का  किसान  ही  स्वयं

 प्रत्येक  संभव  उपचार  किया  करता हैं  अतिरिक्त  धनराशि  दी  थी  ;  और

 श्री  एल०  एन०  में  ज्ञात  कर  यदि  उपरोक्त  भाग  का

 सकता  हुं  कि  कया  यंह  तथ्य  है  कि  बिहार  उत्तर  हां  में  है  तो  क्या  सरकार  यह

 में  वहां  के  जिला  प्रधान  कार्यालय  में  बहुत  बतलाने  की  कपा  करेंगी  कि  अतिरिक्त

 से  नल-कपों  का  सामान  बेकार  पड़ा  सहायता  वह  धनराशि  (

 और  उसे  बिहार  के  उन  कृषकों  जो  कितनी  थी  ?

 उसको  लेने  के  बहुत  नहीं  दिया

 जाता है  ?
 खाद्य

 तथा  कृषि
 मंत्री  :

 केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  द्वारा
 श्री  एम०  वी०  कृष्णप्पा  :  मुझे  पूर्वसूचना  समाहार  किये  गये  स्थानीय  अनाज  पर  काई

 चाहिये  |
 भी

 सहायता  नहीं  करती
 यों

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  क्या  यह॒  तथ्य  भारत  सरकार  राज्यों  को  उनके

 हैं  कि  इस  बल  भी  वे  ही  क्षेत्र  पीड़ित  रहे  आयात  गये  अनाज  की  संसद  पर

 हिं  जो  विगत  at  पीड़ाग्रस्त  थे  ?  यदि  सहायता  देती है
 ।  १९५१-५२  में  भारत

 शह  तो  किस  प्रकार  की  स्थायी  व्यवस्था  की  सरकार ने  ५२.  करोड़  ६३  लाख  रुपये

 गई  हूँ  ?  क्या  सरकार  ने  वहां  कुटीर  को  सहायता  दी  थी  जिस  में  राज्य  सरकारों

 उद्योग  आदि  खोलने के  req  पर  विचार
 को  दी  गई  १५  करोड़  ८१  लाश  रुपये  को

 प्रारम्भ  किया  हूँ  ?
 नगद  सहायत  भी  सम्मिलित है  ।

 उपाध्यक्ष
 चूंकि  स्थानीय  समाहार  के

 माननीय  सदस्य  ने
 भी  यही  प्रश्न .  पूछा  अनाज  फर  कोई  सहायता  नहीं  दी

 अतः  यह
 ही  नहीं  उठता  है  ।
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 श्री
 मु दी उद्दीन  :  यह  बतलाया  गया  में

 दी  गई  जूट  की  वस्तुओं  पर  बढ़ाये  गयें

 हे  कि  १५  करोड़  cg  लाख  रुपये  नगद  शुल्क के  रूप  और  आयात  किये  गये

 दिये  गये  हें
 ।

 क्या  में  ज्ञात
 कर  सकता हूं

 अनाज  के  संचय-मूल्य  में  कपी  किये  जाने

 कि  ५२६३  करोड़  रुपये  FT  इस  राशि  के  रूप  में  तथा  अमरीका  से  ऋण  पर

 को  किस  प्रकार  सहायता  के  रुप  में  दिया
 लिये  गये  गेहू ंके

 रूप
 में  सहायता  दी

 जाती
 ज

 गया ?  हूं  |

 खाद्य
 तथा  कृषि  मंत्री  के  सभा  सचिव

 श्री  मुही उद्दीन  :  में  ज्ञात  कर  सकता  हूं

 कि  क्या  १९५२-५३  के  लिये  ५२  करोड़
 एम०  ची ०  तीन  प्रकार  से

 सहायता  दी  जाती हैं  :  नगद  धन  के  रूप  रुपये  तक  की  सहायता  दी  जा  रही  है  ?

 आयात  गये  अनाज  के  विनिमय  श्री  किदवई  :  नहों  |
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 :  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 १९४८,  की  धारा  ३९  के अन्तर्गत

 सोमवार  ११  अगस्त  १९५२  में  निम्न  कागज़ों  में  से  प्रत्येक  की  एक  प्रति

 सदन  की  बैठक  नौ  बजे  समवेत  हुई  ।

 (१)  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के

 महोदय  अध्यक्षता-पर  आसीन
 १९५१-५२  के  लिए  संशोधित

 और  उत्तर
 तथा

 भाग १)
 (२)  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के

 ु  vo  स०  पर  १९५२-५३  के  लिए  आयव्ययक  प्राक्कलन  ।

 [  पुस्तकालय में  रखी  देखिये  संख्या
 विशेषाधिकार  समिति

 S=0.19  (2°) J

 श्री  qatar  के  कथित  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  संसद  सदस्यों  के  बंगलों  तथा  फ्लैटों  के

 में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिए  किराए  क  पूर्वानर्धारण  क  सम्बन्ध में

 कालावधि का  विस्तार  चित्रण

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ठी०  गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्रो

 स्वर्ण
 :

 में  संसद  सदस्यों  के डी०  :  गृह  कार्य  मन्त्री  की

 ओर

 से  में  यह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  हूँ
 कि  बंगलों  और  Feel  के  किराए  के  निर्धारण  के

 सम्बन्ध  में  एक  विवरण  सदन-पटल  पर  रखता
 विशेषाधिकार समिति  को  श्री  पी०  सुन्दरता

 सस्य  राज्य  के  कथित  वक्तव्य  के  gi  [  पुस्तकालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या

 पी-५र।५२  J
 सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिये

 दी  गई  कालावधि  को  सदन  के  आगामी
 श्री  बेलायघन  (feaata  व

 सत्र  के  दूसरे  सप्ताह  के  पहले  दिन  तक  बड़ा  रक्षित-अनुसूचित  जातिया ं)  कया हम  इस

 समय  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  हे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विवरणों  पर
 इस

 समय
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हो  कर  स्वीकृत  हुआ  ।

 चर्चा नहीं  होती  ।

 पटल  पर  रखें  गए  कागज़

 कोंचा  गी  राज्य-बीसी  निगम  के  प्राक्कलन
 सम्पत्ति

 शुल्क  विधेयक

 वित्त  राज्य-मंत्री
 af  प्रस्ताव

 552  P.S.D.

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  करता  g  कि
 सम्पत्ति शुल्क  के  आरोपण  तथा
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 संशोधन  विधेयक

 त्यागो
 अच्छा  ही  रहा  हैं  परन्तु  एक  शिकायत  इस

 संग्रहण  का  उपबन्ध  करनें  वाले  एक  विधेयक

 बात  की  है  कि  इस  अधिनियम  अन्तरगत
 को  पुरःस्थापित करने  की  अनुमति  दी  जाय  ।

 नियन्त्रण  सम्बन्धी  जो  नियम  बनाए  गए  हैं

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  तथा  स्वीकृत  हुआ
 |

 वह  पर्याप्त  रूप  में  प्रभावी  नहीं  हैं  ।

 श्री  त्यागी  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 कपड़े  सम्बन्धी  नियन्त्रणों का  उदाहरण

 करता  हूं  ।
 लिया  जाये  तो  पता  चलता  हैँ  कि  इस  विषय में

 जिस  नीति  का  अनुसरण  किया  गया  है  वह
 सारभूत  प्रदाय

 संशोधन  विधेयक--समाप्त
 दुष्टतापूर्ण नहीं  थी  ।  में सदैव के लिए नियन्त्रण के  लिए  नियन्त्रण

 के  पक्ष  में  नहीं  हूं  ।  कपड़े  के  विंमान
 at  बलायुूघन  (  क्वि लोन  a

 को  देखते  हुए  तो  उन  पर  से  नियन्त्रण  पुर्णतः

 लिक्करा--रक्षित--अनुसुचित  जातियां  )  :
 get  feat  जाना  चाहियें

 जब  यह  विधेयक  पहली  बार  इस  सदन  में  तैल-उत्पादन  दक्षिण  भारत  का  एक

 पुरःस्थापित हुआ  था  उस  समय  देश  विकट
 उद्योग  है  परन्तु  हमें  इसके  निर्यात  के

 आधिक  संकट  में  फंसा  हुआ  था  |  मुद्रास्फीति

 के  प्रभाव  से  हम  सभी  दुखी  हो  रहे  थे  और
 फ़लस्वरूप  अच्छे  मूल्यों  की  प्राप्ति  नहीं  हो

 चारों  ओर  से  यह  मांग  की  जा  रही  थी  कि  सकती  |

 खाद्य  वस्तुओं  तथा  अन्य  सारभूत  पदार्थों  के
 नियन्त्रण  यदि  रखा  जाए  तो  वैज्ञानिक

 मूल्यों
 को

 नियन्त्रित  करने  के  लिए  कोई

 विधान  बनना  चाहिये  ।  आज  इस  विधान  को
 आधार  पर  रहना  चाहिए  अन्यथा  इसे  हटा  देना

 ।  सीमेंट इस  समय  पर्याप्त  मात्रा
 बने  दो  अढ़ाई  हो  चले  हें  कम  इस  समय

 १९४९  अथवा  १९५०  की  अपेक्षा  अधिक  अच्छी  में  मिल  रहा  अतः  अब  उस  पर  नियन्त्रण

 की  कुछ  आवश्यकता नहीं  हैं  ।  नियन्त्रण स्थिति  में  हैं  ।  परन्तु  मुद्रास्फीतिकारी  प्रवृत्ति
 के  फलस्वरूप  कोटायाम  में  सीमेंट  के  ara

 अभी  समाप्त  नहीं  हुई  हैं  ।  भारत  के

 कई  एक  भागों  में  अब  भी  मूल्य  अत्यधिक
 स्टाक  एकत्रित  हो  रहे  हैं  और  मालिक उसे

 बेंचने  में  असमर्थ  हूं  ।  इसका  यह  अर्थ  नहीं  कि
 ऊंचे  ह

 देश  भर  से  नियन्त्रणों  का  संधा  अन्त  कर  दिया
 उदाहरणतः खाद्य  वस्तुओं  के  मूल्यों  को

 ही  लीजिये  ।  माननीय  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  जाय  ।  जब  किसी  वस्तु  की  कमी  देखी  जाय  तो

 तो  उस  समय  उस  पर  नियन्त्रण  आवश्यक ने  खाद्य  वस्तुओं  को  बहुत  कुछ  विनियंत्रित

 कर  दिया  हैं  ।  इस  के  परिणाम  स्वरूप  मद्रास  होता  है  ।  देश  की  वर्तमान  मुद्रास्फ़ीतिकारी

 राज्य और  त्रावणकोर-कोचीन के  कुछ  भागों  में
 प्रवृत्तियों  को  रोकने  के  लिए  अखिल  भारतीय

 स्तर  पर  कुछ  उपाय  होने  आवश्यक  हैं  ।  ऐसा
 मूल्य गिर  गए  हें  ।  परन्तु  देश  के  कई  एक

 भागों  में  जहां  अकाल और  भूक  करने  से  ही  मूल्य  नीचे  लाए  जा  सकते  हैं  ।

 एक  पुराने  रोग  की  भांति  चले  आ  रहे  हैं  श्री  go  ato  गुहा  :  इस

 calf  at  प्रवृत्ति  अभी  भी  ज़ोरों  पर  हैं  ।
 क्षुद्र  विधेयक  का  आशय  उस  अधिनियम  ar

 आर्य  उत्तर  प्रदेश  तथा
 बनाए  रखना  है  जो  समाप्त  होने  वाला  हैँ

 ॥

 बंगाल  में  इस  प्रकार  की  स्थिति  बतलाई जा  इस  प्रक्रम  पर  नियन्त्रण  के  विरुद्ध  कुछ  कहना

 रही  है  असामयिक  होगा  ।  विशेषकर जब  कि  हम  ने

 इस  विधि का  शुद्ध  परिणाम तो  निस्सन्देह
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 धन  विधायक

 की  उन्होंने  अंगीकार  किया  है  कि  नियन्त्रणों सिंद्धान्त  को  स्वीकार कर  लिया  हुआ  है  तो

 कम  से  कम  उत्पादन  तथा  मूल्य  के
 विषय  में  का  निष्पादन  सन्तोषजनक नहीं  रहा  है  ।

 तो  नियन्त्रण  अवश्य  ही  होना  चाहिये  ।  उनका  निर्देश  विशेष  रूप  से  समाचार पत्रों  द्वारा

 नाई  इस  बात  की  कि  यह  नियन्त्रण  उपभुक्त  काग़ज़  की  ओर  था  ।  माननीय  मन्त्री

 एक  ऐसी  मशीनरी  द्वारा  चलाया  जा  रहा  है  कहते  हैं  कि  प्रत्येक  समाचार  पत्र  केन्द्रीय

 जिसके  धर्म-कौशल  तथा  सत्य शीलता  के  बारे  सरकार  के  आदेश  का  उल्लंघन  कर  रहा  है  ।

 में  जनता  के  मन  में  सन्देह  की  धारणा  बन  वर्तमान  स्थिति  में  छोटे  समाचार  पत्र  बड़े

 समाचार  पत्रों  के  बस  में  रहते  हैं  क्योंकि चुकी  है  ।  एक  सन्देह  यह  भी  है  कि  कई  एक

 ऐसी  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  भी  नियन्त्रण
 से  उन्हें  अपना  अत्यंत  या  तो  उन  से  और  या

 काम  लिया  जा  रहा  है  जहां  इसकी  नितान्त  आयात  कर्ताओं  द्वारा  लेना  होता  है  ।  जब

 आवश्यकता नहीं  है  वह  केवल  सम्बद्ध  विभाग  सरकार  का  कागज  पर  नियन्त्रण  है  तो  मूल्यों

 के  हिताय  ही  उसे  चालू  रखा  जा  रहा  है
 |  पर  भी  होना  चाहिय े।

 सर्वे  प्रथम  खाद्यान्न को  लीजिये  विंमान  खाद्य  देश  में  उत्पादित  काग़ज़  तथा  इस्पात  के

 मन्त्री  ने  एक  बड़ा  साहसपूर्ण  पग  उठाया  है  |  मूल्य  विदेशी  काग़ज़  तथा  इस्पात  से  बहुत

 यद्यपि  अभी  तक  यह  एक  प्रयोग  मात्र  ही  हैं
 कम  सरकार  को  इन  दोनों  वस्तुओं

 के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  हेतु तो  भी  ऐसा  जान  पड़ता  हैं  कि  परिणाम

 अच्छे  होंगे  ।  गत  निर्वाचनों  के  समय  लोग  शील  रहना  चाहिये  ।  इस्पात  के  विषय  में  तो

 सरकार  तथा  कांग्रेस  को  प्रायः  इसी  बात  पर  थोड़ा  बहुत  प्रयत्न  हो  भी  रहा  है  परन्तु

 बुरा  कहते  थे  कि  नियन्त्रण  ठीक  प्रकार से  नहीं  काग़ज़  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  जा
 ५३  ट

 चलायें  जा  यदि  खाद्यान्न  पर  से  नियन्त्रण  रहा  केवल  मध्य  प्रदेश  में  नेपा  नाम की  एक

 हटा  दिया  जाय  तो  इससे  जनता  का  असन्तोष
 फैक्टरी  है  परन्तु  उसके  विषय  में  भी  कुछ

 बहुत  कुछ  दूर  हो  सकता  है
 ।

 इसका  सब  से  पता  नहीं  कि  कब  चालू  हो  सकेगी  |  यह  एक

 राष्ट्रीय  महत्व  की  चीज़  हैं  अतः  केन्द्रीय
 बुरा  लक्षण  समाहार  की  नीति  तथा  प्रणाली

 है  ।  गांव  वालों से  खाद्यान्न  बहुत  कम
 सरकार  को  इस  विषय  में  पूर्ण  सहयोग  और

 मूल्य  पर  ले  लिया  जाता  हैं  और  जब  उन्हें
 सहायता  देनी  चाहिए  ।

 स्वयं  आवश्यकता  होती  हैं  तो  उन्हें  अत्यधिक  सरकार  को  अन्य  प्रकार  के  काग़ज़  के

 मूल्य  पर  फिर  खरीदना  पड़ता है  ।
 उत्पादन  की  वृद्धि  के  लिए  भी  प्रवृत्त  करना

 इस  विधि  का  पारण  तो  केन्द्र  द्वारा  चाहिए  क्योंकि  इसका  उत्पादन  भी  देश  में

 पर्याप्त  मात्रा  में  नहीं  हो  रहा  है  ।

 पूति  का  उत्तरदायित्व राज्य  सरकारों  पर

 होगा  ।  इस  विषय  में  क्या  आश्वासन  दिया

 कोयले  को  स्थिति  भी  कुछ  असाधारण  सी

 है  ।  यद्यपि  उत्पादन  पर  कोई  नियन्त्रण  नहीं
 जा  सकता  हैं  कि  राज्यों  के  प्राधिकारी  इस

 है  कई  एक  अन्य  दिशाओं  में  नियन्त्रण  लागू
 विषय  में  केन्द्रीय  सरकार  को  पूर्ण  सहयोग

 हैं  और  यह  अधिकार  एक  कोयला  आयुक्त
 देंगे  और  उसकी  नीति  का  अवलम्बन

 को  मिले  हुए हैं  जो  कि  एक  अभारतीय
 करेंगे  ?

 व्यक्ति  हैं  और  जिसकी  गतिविधियों  तथा

 माननीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  ने  मनोवृत्ति  के  सम्बन्ध  में  जांच  पड़ताल  को

 द्वितीय  सदन  में  कुछ  एक  बातें  अंगीकार  कोयला  और  पटसन  यह  दो
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 संशोधन  विधेयक

 wo  ato

 साधारण  खड्डी  वाले  मिल  वीलों  से  प्रति
 हमारे  मुख्य  उद्योग  हैं  परन्तु  इन  दोनों  का

 नियन्त्रण  प्रायः  अभारतीय  हाथों  में  है  ।  स्पर्धा  नहीं  कर  सकते  |  माननीय  मन्त्री  को

 इस  सम्बन्ध  में  अपनी  नीति  की  घोषणा  कर कारी  नियन्त्रण  परिवहन  और  वितरण

 के  सम्बन्ध  में  है  इयर्स  पश्चिमी  बंगाल  के  देनी  चाहिए  ।

 कोयला-क्षेत्र  के  इतना  निकट  होने  पर  भी  कपास  के  विषय  में  इस  टिप्पणी  में  बताया

 वहां  परिवहन  का  पर्याप्त  प्रबन्ध न  होने  के  गया  हैं  कि  इसका  मूल्य  गिर  गया  हैं  तथा  यह

 कारण  कोयले  की  कमी  हो  रही  है  और  उसके
 कि  इस  का  कुप्रभाव  आगामी  वर्ष  में  कपास

 मूल्य  बहुत  बढ़  रहे  हैं
 ।  के  उत्पादन  पर  पड़  सकता  है  ।  यह  बुरी  बात  है

 कपड़े के  विषय  में  नहीं  समझता  कि  और  सरकार  को  इस  विषय  में  पहले  से  ही

 पूर्वावधान  से  काम  लेना  चाहिये  था
 ।

 यही राज्यों  के  अभ्यंशों  को  frat  से  हटाने  के

 लिए  राज्यों  द्वारा  निर्दिष्ट  व्यक्ति  हीਂ  क्यों  हों  ।  स्थिति  पटसन  की  है  ।  यदि  हम  चाहते  हें  कि

 वेसे  तो  कपड़े  पर  से  लगभग  सभी  प्रकार  का  हम  पटसन  तथा  खाद्यान्न  के  विषय  में

 आत्मनिर्भर  हों  तो  हमें  इन  वस्तुओं  के  न्यूनतम
 नियन्त्रण  हट  चुका  है  परन्तु  यह  राज्यों  द्वारा

 नामनिर्देशन की  प्रणाली  अभी  तक  चल  रही  है  मूल्य  निर्धारित  करने  होंगे  जिस  से  उत्पादन  में

 वृद्धि  हो  ।  पाकिस्तान  ने  ऐसा  ही  किया  हैं
 ।

 इसकी  जगह  पेनल  अथवा

 मिट  की  प्रणाली चलाई  जा  सकती
 श्री  gto  टी ०  कृष्णमाचारी  :  पाकिस्तान

 है  ।  कुछ  एक  पंजीबद्ध और  उत्तरदायी  फर्मों  ने  एसा  किया  है  परन्तु  उसका  परिणाम  क्या

 रहा है  ? को  इस  बात  की  अनुमति  मिल  जानी  चाहिए

 कि  वह  फैक्टरियों  से  स्टाक  उठा  कर  अबाध  श्री  ए०  ato  गुहा  :
 यह  ठीक  है  परन्तु

 विपक्षी  में  बेच  सकें  |  जब  कपड़े  वह  धर्मों  के  हाथों  में  खेलते  रहे  हें  ।

 की  बिक्री  पर  कोई  नियन्त्रण  नहीं  है  तो  फिर  श्री  निबटाया  शाहजहांपुर-उत्तर  व

 कुछ  एक  विशेष  फर्मों  को  ही  यह  एकाधिकार  खेरी-पुर्व  )
 :

 में  वर्तमान  विधेयक  समर्थन

 क्यों  दिया  जाय  |  इससे  उन्हें  ब्लैक  मार्किट  करने
 हं  ।  जब  हम  ने  आयोजन  को  स्वीकार  कर

 का  अवसर  प्राप्त  होता  है  ।
 लिया  है  तो  यह  स्पष्ट  ही  है  कि  हम  किसी

 नमक  के  विषय  में  भी  यही  स्थिति  हैं  ।  न  किसी  रूप  में  नियन्त्रण  को  भी  स्वीकार

 यद्यपि  केन्द्रीय  सरकार  की  यह  निश्चित  नीति  करते  हैं  ।  देखना  केवल  यह  है  कि  नियन्त्रण
 थी  कि  जिलावार  मनोनीत  व्यक्ति  की  प्रणाली

 से  उत्पादन  में  बाधा  न  पड़ती  हो  ।  इस  बात  को

 को  हटाया  जाय  परन्तु  राज्य  सरकारों  को  देखते  हुए  कि  नियन्त्रण  रहते  हुए  हम  ने  १५

 ऐसा  करने  के  लिए  प्रेरित  नहीं  किया  जा  लाख  टन  चीनी  की  उत्पत्ति  की  है  और

 सका  ।  ऐसी  चीज़ों  के  आधार  पर  ही  तो  यह  कि  गत  मास  कपड़े  का  उत्पादन ४२  करोड़

 सरकार  तथा  सत्ताप्नाप्त  पक्ष  पर  पक्षपात  का  २४  लाख  गज़  तक  जा  पहुंचा  है  हमें  मानना

 आरोप  लगाया  जाता  है  ।  होगा  कि  नियंत्रण  नितान्त  बुरी  चीज़  नहीं  है

 परन्तु  हमें  यह  अवश्य  देखना  होगा  कि  व्यापारी सुत  भी  नियन्त्रित  वस्तु  हैं  परन्तु यह

 अथवा  उपभोक्ता  को  अनुचित  कष्ट
 न

 हो
 ।

 जिस  के  फलस्वरूप  खड्डी  उद्योग  पर  संकट  इस  समय  वितरण  सम्बन्धी  नियन्त्रण  में

 आ
 रहा  है  ।  पर्याप्त  मात्रा  में  सुत  मार्किट  सुधार  करने

 की  आवश्यकता  है
 ।

 सरकार

 में  होते  हुए  भी  इसके  मूल्य  इतने  ऊंचे  हैं  कि  करा  व्यक्ति  प्रायः  चीनी  के  स्टाक  को
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 उठाने  में
 असमर्थ  पाये  जाते  है  जनता  और  सरकार  के  साथ  विश्वासघात

 इसके  वह  लोग  जो  ats  मिल  से  कर  रहे  इसी  नियन्त्रण  व्यवस्था  के

 स्वरूप  एक  प्रकार  के  निरीक्षक-वर्ग की  उत्पत्ति चीनी  प्राप्त  करते  उसे  कम  मूल्य पर

 बेच  सकते हैं  ।  हो
 गई  है

 ।
 यह  लोग  बड़ी  बड़ी  आसामियों  को

 )  दूसरी  कठिनाई  यह  है  कि  कुछ  एक  तो  कुछ  भी  नहीं  कहते  और  केवल कभी  कभी

 वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  और  राज्यों  की  सच्चे  होने  के  लिए  किसी  छोटे  मोटे  व्यवित  को

 ओर  से  समवर्ती  नियन्त्रण  की  व्यवस्था  चल  फांस  कर  उस  का  चालान  कर  डालते  हे  |  ऐसा

 जान  पड़ता  है  कि  उन्हें  न  तो  सरकार  का  डर रही  चीनी  और  गन्ने  का  उदाहरण  लीजिये  ।

 चीनी  तो  संघ  सूची  में  है  परन्तु  गन्ना  समवर्ती  रह  गया  है  और  न  भगवान  का  ।  इसका

 सूची  में  है
 ।

 ऐसी  अवस्था  में  दोनों  में  पूर्ण  परिणाम यह  होता  है  कि  गरीबों  को  at

 एकजुटता  का  होना  आवश्यक  है  ।  चीनी  कोई  भी  वस्तु  प्राप्त  नहीं  हो  सकती  और

 का  उत्पादन  गत  वर्ष  ११  लाख  टन  से  बढ़  कर  धनी  लोगों  को  प्रत्येक  पदार्थ  विपुल  मात्रा  में

 १५  लाख  टन  तंक  पहुंच  गया  हैं  ।  सरकार  प्राप्त  रहता  हूं  और  वह  प्रति  दिन  अधिकाधिक

 धनी  बनते  जाते  हें  ।  इन  कर्मचारियों को  कड़ी अपनें  वचनानुसार  इसके  नियन्त्रित  दरों  पर

 वितरण  की  व्यवस्था  नहीं  कर  सकी  है  ।  की  आवश्यकता  है  ।

 जिस  अधिनियम  का  विस्तार  वर्तमान इस  से  कारखानों  की  अर्थव्यवस्था  में  बहुत  कुछ

 गड़बड़ हो  गई
 ||  विधेयक  द्वारा  किया  जाना  अभिप्रेत  हे  उसके

 नियन्त्रण  के  अतिरिक्त  देश  का  ध्यान  कई  एक  उपबन्ध  अत्यघिक  कड़े  उदाहरणतः

 बचत  की  ओर  दिलाने  की  भी  आवश्यकता  धारा
 ७

 तथा
 ७

 में  तीन  वर्ष  और

 है  |
 नियन्त्रण  का  उद्देश्य  उत्पादन  में  वृद्धि

 सात  ay  के  कारावास  के  अतिरिक्त  सम्पत्ति

 की  जब्ती  तथा  जुर्माने  का  उपबन्ध  भी  है

 श्री  एम०  कल  अप्रवाल  पीलीभीत
 धारा  १२  के  अन्तर्गत  संक्षिप्त  कार्यवाही  का

 अधिकार  भी  दिया  गया  है  ।  एक  उपबन्ध  के व
 ज़िला  :  में  इस  विधेयक का

 अनुसार  ज़मानत  से  भी  इन्कार  हो  सकता  हैं
 समर्थन  करता  हूं

 ।
 ऐसा  जान  पड़ता  है  कि

 नियन्त्रण  हमारे  देश  की  एक  स्थायी  व्यवस्था
 यह  बहुत  कड़ा  उपबन्ध हैं  ।

 धारा  १३  ख  में  अभियोगों  के  शीघ्र-नीवं य
 बन  चुकी  अतः  निकट  भविष्य  में  हम  इन्हें

 हटा  नहीं  सकेंगे  ।  नियन्त्रण  की  वांछनीयता  का  उपबन्ध  है
 ।

 कुछ  एक  प्रकरणों  में

 अथवा  अवांछनीयता के  सम्बन्ध  में  तो  किसी
 तथ्यों  का  प्रमाण-भार  अभियुक्त  पर

 गया  है  ।  परन्तु  इतने  कड़े  उपबन्धों  से
 प्रकार  का  मतभेद  हो  सकता  है  परन्तु  इस  बात

 पर  सभी  एकमत  हैं  कि  नियन्त्रण  लाभदायक  लाभ  हो  सकता  हैं  यदि  उनका  प्रयोग

 तभी  सिद्ध  हो  सकता  है  जबकि  इसका  sada  किया  जाता
 ?  अच्छा  होता  यदि  सदन  के

 एक  विवरण  इस  का  रखा  जाता  किः
 सुचारु  रीति  से  किया  जाय  ।  इस  विषय में

 इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  विभिन्न  राज्यों  में
 ढिलाई उचित  नहीं  है  ।

 कितने  तथा  किस  प्रकार  के  अभियोग
 यह

 देख  कर  दुख  होता  है  कि  अभी  तक
 अभियुक्तों  की  सामाजिक  स्थिति  क्या

 नियन्त्रण  का  प्रवत्तैन  सन्तोषजनक  नहीं  रहा
 थी  तथा  क्या  दंड  दिया  गया  |

 है
 ।

 इस  में  सम्बद्ध  सरकारों  कुछ  दोष

 यह  एक  आधारभूत  तथ्य  है  कि  नियन्त्रण
 नहीं  निचले  स्तर  के  कर्मचारी  जिन  पर  इसके

 प्रभावी  तभी हो  सकता है  यदि
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 एम०  एल०

 त्रिपक्षीय  अर्थात  वितरण  तथा  को  तो  कोई  विशेष  लाभ  नवदीं  हुआ  हूं

 माया  पर  |  इस  समय  देश  में  उत्पादन  परन्तु  समय  समय  पर  उद्योग  को  अवश्य

 पर
 तो  नियन्त्रण

 न
 होने  के  बराबर  है  हानि  पहुंचती  रही  हे  और  हमारी  अथंव्यवस्था

 को  भी  धक्का  लगा  है  ।
 वितरण  और  मूल्यों  पर  हमारा  नियन्त्रण

 अवद्य  हैं  ।

 में  इस  अधिनियम  की  अवधि  के  विस्तार
 जब  कभी  हम  नियन्त्रण  को  हटाना  अथवा

 का  विरोध  तो  नहीं  करूंगा  परन्तु  कोई  समिति
 ढीला  करना  चाहें  हमें  समय  तथा

 स्थितियों  को  अवश्य  ध्यान  में  रखना  चाहिये
 नियुक्त  होनी  चाहिये  जो  इन  नियन्त्रणों

 के

 जिस  से  उत्पादक  तथा  उपभोक्ता  को  लाभ  इस  समय  तक  हुए  निष्पादन  के  सम्बन्ध  में

 जांच  कर  के  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करे  ।
 हो  न  कि  चोरबाज़ार  वालों  और

 पू  जी पतियों को  ।
 इसके  अतिरिक्त  जैसा  कि  पुर्ववक््ताओं ने ने

 भी

 कहा  नियन्त्रण  सम्बन्धी  सभी  आदेशों  तथ
 इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  इतने  अधिक

 नियमों  को  एक  सरल  संग्रह  के  रूप  में  प्रकाशित

 आदेश  अधि सुचना यें निकल  चुकी  हैं
 करना  चाहिए  ।

 और  निकलती  रहती  हें  कि  वकीलों  को  भी

 यह  जानना  कठिन  होता  हैं  कि  किसी  विद्वेष
 सरकार  की  मूल्य-नीति की  ओर  भी

 समय  पर  विधि  की  यथा थें  स्थिति  क्या  हे  ।
 में  माननीय  मन्त्री  का  ध्यान  आकर्षित  करना

 अतः  नियन्त्रण  से  सम्बद्ध
 चाहता  हूं  ।  उदाहरणतः  कपड़े  के  मूल्यों  के

 अधिकारियों तथा  साधारण  जनता  के  लिए
 निर्धारण  में  सरकार  ने  मिल-मालिकों के

 अत्यन्त  सुविधाजनक होगा  यदि  सभी  आदेशों
 साथ  समुचित  व्यवहार  नहीं  किया  है  यद्यपि

 तथा  नियमों  का  एक  पुस्तक  के  रूप  में  संग्रह
 कई  लोगों  की  धारणा  यह  पाई  जाती  है  कि

 किया जा  सके
 यह  व्यवहार  उदारता पूर्ण रहा  है  ।  उद्योग

 श्री  जी०  डी०  सोमानी  )  को  ada  यह  शिकायत  रही  है  कि
 तटकर

 बोर्ड के  सुत्र  (

 ्
 )  का  निरंजन  ठीक नियन्त्रण  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  हैं  कि  सार

 भत  वस्तुएं  स्वेसाधारण  को  उचित  मूल्यों  पर  प्रकार  नहीं  किया  गया  है  और  इससे  उद्योगों

 प्राप्त  होती  रहें  और  हमें  देखना  यह  हैं  कि  के  प्रति  न्याय  से  काम  नहीं  लिया  गया
 t

 क्या  नियन्त्रण  का  निष्पादन ठीक  ढंग  से  होता

 रहा  है  और  क्या  इस  उद्देश्य  की  होती  यदि  इन  नियन्त्रणों at  चालू  रखना

 रही  हं  ।  वास्तव  में  विभिन्न  नियन्त्रण  अनिल  है  तो  उद्योग  को  उचित  तथा

 मूल्यों  की  प्राप्ति  होनी  आवश्यक  है
 ।

 इससे मित  तथा  अवैज्ञानिक  रीति  से  चलाए गए

 जिस  के  फलस्वरूप  न  तो  व्यापार  और  उद्योग  उपभोक्ताओं को  भी  लाभ  होगा

 को  ही  उन  से  पर्याप्त  लाभ  हुआ  हैं  और
 न  क्योंकि  यदि  उद्योग  कों  अधिक  राम-समाप्त

 होगी  तो  उसका  लगभग
 ५०

 प्रतिशत  तो ही  उपभोक्ताओं को  |  जानकार  तथा  समझदार
 लोगों का  मत  इसके  हटाए  जाने  के  पक्ष  केन्द्रीय  कोष  में  ही  जाएगा

 ।
 शेष  में  से  श्रमिकों

 में  रहा  इस  के  अतिरिक्त  हमारी  सरकार  को  अधिलाभांदा की  प्राप्ति  होगी  ।  और  कुछ

 नियन्त्रण  के  प्रवर्तन  के  लिए  समुचित  प्रशासीय  संचिति  के  रूप  में  संयंत्र  के  सुधार  आदि  के  लिए

 यन्त्र  का  निर्माण  नहीं  कर  सकी  हूं  ।  उदाहरणतः  काम  आ  सकेगा  |  इसका  बहुत  केम  भाग

 कपड़े  के  निम्नन्णे  के  फलस्वरूप  उपभोक्ताओं  मालिकों  तथा  अंशधारियों  तक  पहुंच  सकेगा
 ।
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 समान  विधेयक

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  इस  विषय  में  मेरा  क्रियात्मक  सुझाव  यह

 उपभोक्ताओं के  हितों  का  कुछ  भी  ध्यान  है  कि  यह  समाहार  कार्य  गांव  के  अधिकारियों

 नहीं  रखा  जाएगा |  तथा  पुलिस  द्वारा  न  करवाया  जा  कर  ग्राम

 समितियों  और  पंचायतों  द्वारा  करवाया  जाय  ।

 श्री  जी०
 डी०  सोमानी  :  विंमान  अभियान  उन  लोगों  का  यह  काम  होना  चाहिये  कि  वह

 मूल्यों  से
 उपभोक्ताओं

 को  हानि ही  उन  सभी  कृषकों  की  सुची  बनायें  जो  नियमों

 होगी  क्योंकि  उत्पादन  घटने  से  उन्हें  बहुत  के  अनुसार  अंशदान  के  लिए  उत्तरदायी  हैं  ।

 अधिक  मूल्य  देने  पड़ेंगे
 ।

 इस  समय  तो  यह  वह  यह  भी  निर्धारित  करें  कि  किस  को  क्या

 देना  हे  और  कितनी  मात्रा  में  ।  ऐसा  करने  से केवल
 र

 अथवा  प्रतिशत  की  बात  है  परन्तु

 दूरदृष्टि  से  देखा  जाए  तो  इस  से  उत्पादन  अन्याय  रुक  जाएगा  और  भ्रष्ट  अधिकारियों

 बढ़ेगा  और  उपभोक्ताओं को  लाभ  होगा  के  लिए  भष्टाचार  का  अवसर  भी  न  रहेगा  ।

 सरकार  को  इन  विषयों  की  जांच  के  लिए  एक  इसके  अतिरिक्त  मूल्य-नियन्त्रण  की  ओर
 समिति  नियुक्त  करनी  चाहिए  |

 भी  में  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  में  इस
 हूं  ।  परिचालित  टिप्पणी  में  हमें  बतलाया

 गया  है  कि  समाहार  और  वितरण  दोनों  ही
 विधेयक का  समर्थन  करता  हूं  यद्यपि एक

 प्रयोजनों  के  लिए  मलय  नियन्त्रित  किए  जाते
 वकील

 होने  के  नाते  मुझे  भली  भांति  ज्ञात  है

 कि  इसके  कई  एक  नियम  अनुचित  हें  और
 यह  मलय  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित

 किय  जाते  हूं  और  उन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार
 न्याय  और  विधि-शासन  के  प्रारम्भिक  सिद्धान्तों

 का  अनुमोदन  प्राप्त  किया  जाता  हे  ।  परन्तु
 के  प्रतिकूल  हैं

 ।
 मेरे  इस  समर्थन  का  कारण

 यह हूं  कि  एक  आयोजित  अर्थव्यवस्था में  जब
 wet  यह  ह  कि  इस  क्रिया  का  निष्पादन  किस

 यन्त्र  द्वारा  होता  ह  और  इन  मूल्यों  का  आधार
 किसी  देश  में  वस्तुओं  का  अभाव  हो  और  जब

 क्या  होता  हे  ।  प्रेमभरे  समिति  ने  जो  १९४३  में
 प्राप्य  पदार्थों  तथा  संसाधनों  से  सभी

 की  संतुष्टि
 न

 हो  सकती  हो  तो  नियन्त्रण

 नियुक्त  हुई  थी  यह  सुझाव दिया  था  कि  मूल्यों

 के  निर्धारण  में  उत्पादन  परिव्यय  तथा  निर्वाह
 आवश्यक  हो  जाते  हैं  ।  गत  ae  के

 परिव्यय  दोनों  को  ध्यान  में  रखना  चाहिये
 हम  एक  प्रकार  के  नियन्त्रण-यग में  प्रविष्ट

 हो  गये  हैँ
 ।

 परन्तु  बहुत  कुछ  इस  बात  पर
 और  यह  कि  कृषक  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए

 उसे  कुछ  न  कुछ  लाभ-पावं  अवश्य  मिलना
 निर्भर  है  कि  इस  विधि  का  वास्तविक  प्रवर्तन

 चाहिए  ।  फिर  १९४६  में  कृष्णमाचारी

 किस  प्रकार  किया  जाता  है  ।  दुख  तो  इस  बात

 का  है  कि  जिन  लोगों  द्वारा  इसका  व्यवहारिक
 समिति  ने  यह  सुझाव  दिया  कि  एक  एसा

 निष्पादन  होना  है  वह  लोग  इस  का  प्रयोग
 मलय  निर्धारित  होना  चाहिए  जिस  से  कृषक

 को  लाभ  हो  और  जिसे  उपभोक्ता  सह  सके  |

 जनता  के  हितों  के  अनुकूल  नहीं  करते  ।  इसे

 वहू  जनता  पर  अत्याचार का  साधन  मात्र
 उक्त  समिति  ने  यह  भी  कहा  कि  कृषक  के

 लिए  थोड़ा  बहुत  लाभ-पावं  रहना  चाहिए
 ।

 बना  लत
 ह

 खाद्य  नियन्त्रण का  उदाहरण
 परन्तु  इन  सुझावों  की  ओर  कुछ

 भी
 ध्यान

 लीजिये
 ।

 छोटे  बड़े  सभी  कृषकों  से  समाहार

 होना  परन्तु  देखा  यही  जाता  है  बड़े
 नहीं  दिया गया

 उपभोक्ता  नगरों के  रहने
 कृषक  तो  दे  दिला  कर  बच  जाते  हें  और

 डो  हमको  से  गया  प्रमिला  कड़ाई

 और  वह  सरकार  पर  प्रभाव  और  दबाव

 के  साथ  होता है  डालने  की  कम  क्षमता  रखते  हें  ।  यदि  उन्हें
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 एस०  एस०

 मूल्यों  पर  खाद्यान्न  प्राप्त  नहीं  होता  तो  वह  हमारा  उद्देश्य  अ्रात्मनिभें रता  है  परन्तु

 उस  के  लिए  कुछ  विशेष  आधार  होना  चाहिए  ॥
 सरकार  की  शझ्रालोचना  करने  लगते  परन्तु

 बिचारा  कृषक  यह  नहीं  कर  सकता  ।  परिणाम  महाराष्ट्र  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रति  वयस्क

 यह  होता है  कि  उसके  हितों  की  उपेक्षा  १२  झौंस  प्रति  दिन  के  हिसाब  से  राशन  मिलता

 की  जाती  है  ।  यदि  गहरा  विचार  किया  जाय  है  परन्तु  यह  बहुत  कम  है  क्योंकि  हमारे  कृषक

 तो  यह  नीति  देश  के  हितों  के  लिए
 को  प्रति दिन  कम से  कम  २४  प्रिंस  राशन

 मिलना  चाहिए  । घातक  सिद्ध  होती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  शारीरिक  श्रम
 १९५१  में  नियुक्त  हुई  गुप्ते  समिति  ने

 अपना  निष्कष  इस  प्रकार  दिया  है  कि  करने  वाले  लोगों  को  कुछ  अधिक  नहीं  मिलता
 ह

 निर्धारण  की  नीति  तथा  श्रतित्यून  मूल्यों  के  श्री  एस०  एस०  ग्रामीण  क्षेत्रों

 फलस्वरूप  खाद्यान्न  का  उत्पादन  घट  गया  है  |
 में  केवल  नागरिक  क्षेत्रों  में

 ही  ।

 एक  अन्य  समिति--भ्रमित  भ्रमण  उपजाओ  समाहार के  समय  कृषक  को  लूट  लिया

 जांच  समिति--भी  इसी  निष्कर्ष  पर  पहुंची  जाता  है  ar  जब  ag  चिल्लाता  है  तो
 उसे

 है  कि  किसानों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  राशन-कार्ड  दिलवा  दिया  जाता  है  ।  सरकार

 समचित  मूल्य  निर्धारित  होने  आवश्यक  हैं
 ।  जो  खाद्यान्न उस  से  २३  रु०  २  स्नान  प्रति

 बोरी  की  दर  से  खरीदती  है  वही  उसे  दोबारा

 को  जब  कभी  अन्य  वाहनों  के  मूल्य
 ४०  रु०  प्रति  बोरी  की  दर  से  लेना  पड़ता

 निर्धारित  करने  होते  हें  तो  अप  उत्पादकों

 है  ।  यह  कुछ  न्यायसंगत  नहीं  है  ।  कौर  फिर
 के  हितों  पर  भी  विचार  करते  उन्हें  निमंत्रित

 राशन  लेने  के  लिए  उसे  कई  बार  दूर  चल  कर
 करते  हे  तथा  उन  से  उत्पादन-परिव्यय

 के
 सम्बन्ध

 में  सामग्री  प्राप्त  करते  ह  परन्तु

 जाना  पड़ता  है  अर  यदि  माल  न  हो  तो

 निराश  लौटना  होता  है  ।
 जब  कभी  अप  को  खाद्यान्न  अथवा  कृषकों

 द्वारा  उत्पादित  अन्य  पदार्थों  के  मूल्य  निर्धारित  यदि  मान  लिया  जाय  कि  सरकार  कृषकों

 का  हित  ही  चाहती है  तो  भी  यह  एक  सत्य
 करने  होते  हे ंतो  अप  उन  लोगों  से  कोई  परामर्श

 नहीं  लेते  ।  सरकार  को  एक  स्थायी  निकाय  है  कि  जब  यही  उपबन्ध  निचले  कर्मचारियों

 का  निर्माण  करना  चाहिये  जो  के  हाथों  में  जाते  हें  तो  अत्याचार  का  साधन

 मात्र  बन  जाते  हें  ।  उधर  चीनी  कौर  कपड़े
 व्यय के  सम्बन्ध में  झ्रावश्यक  सामग्री  एकत्रित

 कर  सके  ।  दुर्भाग्यवश  हमारे  कृषकों  में  से  के  उत्पादकों  के  साथ  अपेक्षाकृत  बहुत

 व्यवहार  किया  जाता  है  ।  नीति  के
 मूल्य &&  प्रति

 बत  होने  के  कारण  हिसाब  a
 @  \

 किताब  रखने  के  योग्य  नहीं  हें  ।  कहा  जा  थोड़े  ही  समय  में  अत्यघिक  बढ़  गयें

 सकता  है  कि  हमारे  राजस्व  झ्र धि कारी  यह  वह  लोग  चोरबाजारी  कर  के  श्रीलाल  की

 प्राप्ति  कर  रहे  हे  परन्तु  कृषकों  की  दुर्दशा  हो
 सामग्री  एकत्रित  कर  सकते  हें  परन्तु  यह

 लोग  विश्वास  के  पात्र  नहीं  हें  ।  यह  ठीक  रही है  ।

 है  कि  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  भी  att  गोपाल  राव  :
 इस

 होनी  चाहिए  परन्तु  उत्पादक  पर्याप्त  विधेयक  का  seq  REVS  के  अधिनियम  का

 में  उत्पादन  नहीं  कर  सकता  है  तो  २५  geXY,  तक  विस्तार करना  है
 ।

 सकत  ।
 को  भी  हानि  पहुंच  इसके  द्वारा  सरकार  पदार्थों  के

 इत्यादि  वस्तुझों  के  सम्बन्ध  में
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 नियन्त्रण  कर  सकेगा  ।  यदि  इस  इतने  ऊंचे  रखे  गये  ह  कि  साधारण

 नति  का  sada  जनता  के  हितार्थ  हो  सके  व्यक्ति  पदार्थों  al  प्राप्ति  करने  में

 तो  इस  से  जनता  को  शरीम  लाभ  की  प्राप्ति  भी  अ्रसम्थ  है  ।  क्या  माननीय  मन्त्री  बतला  लेंगे

 हो  सकती है  ।  एसा  करना  प्रत्येक  कि  मूल्यों  का  निर्धारण  किस  सिद्धान्त  के

 तन्वी  सरकार  का  कत्तव्य  है
 ।  परन्तु हम

 अस्तगत  किया  जाता  है  ?  क्या  उत्पादन

 यदि  सरकार  की  वर्तमान  नीति  तथा  व्यवहार  स्तर  ग्रोवर  निर्वाह-परिव्यय  के  सम्बन्ध  में

 का  अवलोकन  करें  तो  हमें  पता  चलता  है  भी  विचार  किया  है  ?  परिणामों

 कि  जिस  प्रयोजन  से  मूल  प्रधघिनियम  की  रचना  को  देखते  हुए  तो  यही  कहा  जा  सकता  है  किਂ

 की  गई  थी  उस  की  पूर्ति  नहीं  हो  सकी  है  ।  सरकार  का  मूल  सिद्धान्त  मालिकों

 इसके  वास्तविक  निष्पादन  सरकार  की  तथा  मुनाफाखोरों  भ्रत्यघिक  लाभ

 यथा  नीति  का  ठीक  ज्ञान  नहीं  होता  है  ।  दिलवाना है  ।

 भिन्न  अवसरों  पर  परस्पर-विरोधी  वक्तव्य

 दिये  गये  हे  जिस  से  कहना  पड़ता  है  कि  यह  आदेश  १९४५०  में  सारभूत  प्रदाय  प्रीमियम

 नियन्त्रण-नीति  ward  के  श्रत्तगेंत  जारी  गया  था  ।

 अ्रनिष्चित  प्रकार  की  है  ।  कभी  तो  हमें  बताया
 कुछ  समय  भारत  सरकार  ने

 जाता है  कि  सरकार की  नीति  उत्पादक  द्वारा  मिल  मालिक  को  सम्मलित

 यात्रा  करने  की  है  कभी  कहा  जाता  है  गन्ने के  मूल्य  के  शोधन  के
 सम्बन्ध  में

 कि  सरकार का  ऐसा  विचार wal  नहीं  है  ।  एक  aaa  निकाला गया  ।  इस  आदेश ने
 माननीय  खाद्य  मन्त्री  विभिन्न  राज्यों

 गन्ने  के  उत्पादकों  को  ward  हानि  पहुंचाई
 का  way  करते  फिर  रहे  हें  श्र  निरन्तर

 है  ।  इस  से  तो  वह  लोग  मानो  पूर्णतः  उनके

 प्रचार  कर  रहे  हे  कि  कम  से  कम  खाद्यान्न  अधीनस्थ हो  गए  हूं  ।  इस  रादेश के  अनुसार

 का  तो  विनियंत्रण होना  ही  चाहिये  ।  मिल  मालिक  उत्पादक  को  उस  के  गन्ने  का  मूल्य

 विस्तार  की  प्रविधि  के  सम्बन्ध  में  मेरा  दो  किस्तों  में  दे सकता  है  र  दूसरी  किस्त  के

 दोहन  के  लिए  अन्तिम  तिथि  ३१  भ्रक्तूबर सुझाव  यह  है
 कि

 यह  प्रविधि  एक  वर्ष  से  अधिक

 नहीं  होनी  चाहिए  ।  ऐसा  करने  से  हमें  यह  रखी गई  है  ।  इस  रादेश  के  फलस्वरूप

 देखने का  अवसर  मिल  सकेगा कि  इसकी  कृषक  को  शोधन  के  लिए  कई  कई

 क्रियान्विति  किस  प्रकार  से  हो  रही  है  शर  महीने  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  ।  उन्हें  साहुकार

 हम  इस  में  यथावश्यक  सुधार  कर  सकेंगे  ।  का  ऋण  होता  भूस्वामी

 उसका  ग्र  देना  होता  खाद  का  मूल्य हमें  यह  प्रत्याशा  थी  कि  मन्त्री

 सदन  के  सम्मुख  इस  विधि  के  सम्बन्ध  में  गत  चुकाना  होता  है  ।  यह  आदेश  तुरन्त  समाप्त

 पांच  वर्षों  at  सिंहावलोकन  होना  चाहिये  शर  उसके  स्थान  पर  ऐसा

 किस  प्रकार  इसका  निष्पादन  gat  कौर  आदेश  निकाला  जाना  चाहिये  जिस  से  कृषक

 कया  क्या  गुणावगुण  इस  में  पाए  गए
 |

 यदि
 को  उस  के  गन्ने  के  लिए  साप्ताहिक  शोधन

 हो
 अन्यथा  वह  आगामी  फसल

 व्यवहारिक दृष्टि  से  देखा  जाए
 पता

 चलेगा  fe  गत  पांच  वर्षों  में  इस  से  केवल  प्रबन्ध  नहीं  कर  सकेगा  ।

 एक  fear  लेने  वालों  कौर  भूस्वामियों

 को  हित सिद्धि  हुई  है  ।
 यद्यपि  इसका  मूल्यों  के  विषय  में  माननीय  मन्त्री  ने  एक

 उद्देश्य  सर्वसाधारण  का  संकट-निवारण  था  कौर  अवसर  पर  कहा  था  कि  भारतीय  चीनी

 जहां  तक  मूल्यों  का  सम्बन्ध  है  वह  का  मूल्य  संसार  के  सामान्य  मूल्य  से  १४
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 समाहार  की  सामान्य  नीति  इस  प्रकार प्रति  टन  अधिक  हैं  ।  इसका  कारण  उन्होंने

 यह  बतलाया  था  कि  हम  अपने  गन्ना-उत्पादक  हे  कि  साधारण  कृषकों  से  तो  बलपूर्वक  धान

 छीना  जा  रहा  है  और  बड़े  बड़े  भूस्वामियों  से को  अपेक्षाकृत  बहुत  अधिक  मूल्य  दे  रहे  हैं  ।

 एक  प्रकार  का  निरन्तर  प्रयत्न  इस  बात के
 केवल  नाममात्र  समाहार  ही  किया  जा

 लिए  हो  रहा  है  कि  उपभोक्ता  को  उत्पादक  रहा  हे  ।  उन  के  अधिकांश  स्कन्धों को हाथ को  हाथ

 के  विरुद्ध  भड़काया  जाय  और  इस  विधि  से
 तक  भी  नहीं  लगाया  जाता  ।  इसी  कारण

 वास्तविक  अर्थात्  मिल-मालिक  से  इतनी  दुखद  घटनायें  घट  रही  हैं  ।

 को  बचाया  जाय  |  यह  सत्य  है  कि  भारत  में  पंडित  अलग  राय  शास्त्री

 चीनी  अत्यधिक  महंगी  है  परन्तु  इस  का  कारण  गढ़--पूर्वे  व  ज़िला  बलिया--पश्चिम )  :  मद्रास

 का  मूल्य  नहीं  वरन्  मिल-मालिकों  का  से  आज  एक  समाचार  आया  है  कि  वहां  की

 अत्यघिक  मुनाफा  हे  ।  इस  अमिताभ पर  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  भेजें  गये  गेहूं

 होना  चाहिये  ।  के  भारी  स्कन्ध  लौटा  रही  हैं  ।  इसका  FAT

 हमारी  नियन्त्रण  नीति  के  क्रियात्मक  कारण हैं  ?

 के  सम्बन्ध  में  बड़े  खेद  से  कहना  श्री  गोपाल  राव  :  यदि  मद्रास  सरकार
 है  कि  वास्तविक  दोषियों  अर्थात्

 ७५ एसीਂ  मूर्खतापूर्ण  बात  करतीਂ  है  तो  इस  में -
 बाजार  वालों  को  तो  दण्ड  नहीं  मिला  अपितु

 संसार  की  आंखों  में  धूल  झोंकने  के  लिए
 कोई  क्या  कर  सकता  है  ?

 कुछ  एक  गरीब  लोग  अवश्य  पकड़े  जाते  रहे
 रूई  के  नियन्त्रण  के  सम्बन्ध  में

 हूँ  ।  यदि  विनियंत्रण  सम्बन्धी  नीति  का
 निर्धारण  मसिल-मालिकों  की  सुविधानुसार

 किया  जाता  है  ।  उत्पादकों
 निष्पादन  ठीक  रीति  से  किया  जाय  तो  वह

 जनता के के  लिए  अत्यन्त  लाभदायक हो  सकता
 तथा  श्रमिक  वर्गों  से  परामर्श  नहीं  लिया  जाता  |

 अभीਂ  कुछ  दिन  हुए  माननीय  मन्त्री  बतला  रहे
 परन्तु  ata  वस्तुस्थिति  को  देखते  हुए

 थे  कि  मोटे  तथा  माध्यमिक  प्रकार  के  कपड़े a  लोग  नियन्त्रण  के  सिद्धान्त  के  ही  विरुद्ध

 रहेगे  |  इसका  मुख्य  कारण  तो  निस्सन्देह
 का  उत्पादन  सन्तोषजनक  नहीं  है  ।  और  इसी

 प्रकार  के  कपड़े  की  साधारण  जनता  को
 हैं  तथा  वह  अन्य  कायंवाहियां

 हैं  जो  नियन्त्रण  की  अभियुक्ति  के  समय  होती
 आवश्यकता  रहती  है  ।  यह  सुझाव  दिया

 हैं  ।  कई  लोग  यह  कहते  फिर  रहे  हैं  कि
 गया है  कि  ऐसे  कपड़े  का  निर्यात  रोक  दिया

 मद्रास  में  विनियंत्रण  का  प्रयोग  सफल
 ज।य  परन्तु  हमें  जो  रिपोर्ट  सम्बद्ध  मन्त्रालय  से

 सिद्ध  हो  रहा  है  ।  परन्तु  यदि  वहां  के  बड़े  प्राप्त  हुई  हूं  उस  में  लिखा  है  कि  ३

 १९५२,  तक  मोट  तथा  माध्यमिक  प्रकार  के
 ae  समाचार  पत्रों  के  सम्पादकीय  लेखों

 और

 अन्य  टिप्पणियों  को  देखा  जाय  तो  पता  चलता  कपड़े  के  अबाध  निर्यात  कीਂ  अनुमति  दे
 दी

 गई

 @  fe  गत  चार  सप्ताहों  में  उक्त  राज्य  के  है  ।  एक  ओर  कुछ  बतलाया  जा  रहा  है
 और

 सभी  स्थानों  में  मूल्य  अत्यघिक  बढ़  गए  हैं
 |  दूसरी

 ओर
 कुछ  किया

 जा
 रहा  है

 ।  मिल

 स्थिति  ऐसी  हो  रही  हैं  कि  केवल  मालिकों  को  कपड़े  के  विक्रय  के  सम्बन्ध  में

 और  व्यापारी  लोग  ही  खाद्यान्न  बहुत  खुले  अधिकार  मिल  रहे  हैं  |

 कर  सकते  हें  ।  धान  की  एक  बोरी  का  कृषि  सम्बन्धीਂ  उपकरण  के  रखना  में

 मूल्य  विनियंत्रण  संपूर्ण  १८  रु०  १२  बतलाया  गया  है  म  नहीं है

 माने  था  अब  ३०  रु०  हो  गया  है  |  q  कोई  लेने  wat  द  धधका  उपाय
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 कर्ताओं  के  घर  के  नौकरों  तक  के  वेतन  मिल यह  हो  सकता  है  कि  उनके  मूल्य  घटाए

 सम्बन्धी  भ्रष्टाचार  की  रोकथाम  की
 में  से  दिए  जाते  हूं  ।  और  यदि  उन  से  पूछा

 कृषकों  तथा  कृषि  सम्बन्धी  श्रमिकों  जाय  तो  वह  कहते  हें  कि  बम्बई  और

 को  किस्तों  पर  माल  दिया  तथा  पूर्व  बाद  की  दशा  इस  से  भी  अधिक  खराब  है  ।

 योजना के  अनुसार  माडल  तय्यार  करवाए  नियन्त्रणों  से  पहले  कई  एक  मिलें तो

 जाएं
 बन्द  होने  वाली  थीं  परन्तु  नियन्त्रण  ने  उन्हैं

 नियन्त्रण  की  नीति  को  सफल  बनाने  के  बचा  लिया  और  नया  जीवन  दे  दिया
 ।

 मूल्य

 fou  हमें  सर्वप्रथम  प्रशासनिक  व्यवस्था  का  जो  गिरते  जा  रहे  थे  स्थिर  हो  गए  ।  श्री

 सुधार  और  भ्रष्टाचार  का  अन्त  करना  होगा  |
 सोमानी  क्या  जाने  किस  आधार  पर  यह

 इस  बात  को  माननीय  मन्त्री  ने  केवल  यह
 कहते  हैं  कि  मूल्य-निर्धारण में  मिलों  के

 कहू  कर  टाल  दियां  है  कि  कमंचारी  at
 भी

 हितों  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  गया  क्योंकि

 समाज  का  एक  अंग  है  अतः  उनका  नैतिक  सत्य  तो  यह  है  कि  यह  मूल्य  इतने  अधिक

 स्तर  समाज  के  नैतिक  स्तर  के  समान  ही  है  ।
 ऊंचे  रखे  गए  हूं  कि  इस  से  उन  लोगों  काਂ

 परन्तु  इतना कह  देने  से  छुटकारा  नहीं हो

 सकताਂ  |  आसंचय  करने  वालों  तथा  अमिताभ
 नैतिक  पतन  हो  गया  हू  ।  मुल्य-निर्धारण

 सं स्पर्धा  के  आधार  पर  होना  चाहिए  ।

 उठाने  वालों  के  साथ  कड़ी  कार्यवाही  की  जाय  |

 जनता  की  समितियां  बनाई  जाएं  और  प्रत्येकਂ  हमारा  एक  उद्देश्य  यह  भी  है  कि  कुटीर

 उद्योगों  छोटे  अनुमाप  के  उद्योगों  को
 विषय  में  उनका  सहयोग  प्राप्त  कियाਂ  जाय  ।

 यथासम्भव  प्रोत्साहन  fear  जाय  ।  इसਂ  देश
 इस  विधेयक का  विस्तार केवल  एक  त्र  के

 लिए  किया  जाय
 ।

 मूल्यों  को  कम  किया  जा
 का  सेब  से  अधिक  महत्वपूर्ण  छोटा  उद्योग

 हथ-कर्घा  उद्योग  है
 ।

 देश  भर  में  कुछ  ३०
 कर  जनता  की  क्रय-सामन्य  के  अनुकूल  बनाया

 जाय  ।  मूल्य  निर्धारण  के  समय
 लाख  हथ-करघे हैं  ।  नियन्त्रण  से  इन  लोगों को

 श्रमिकों  और  उपभोक्ताओं at  cara  लिया
 अत्यधिक  हानिਂ  उठानी  पड़ीਂ  हैं  क्योंकि  कभीਂ

 तो  इन्हें  सूत  ही  नहीं  मिलता  ह  और  यदि
 जाय  |  जनता  को  अधिक  उत्पादन  कीਂ  प्रेरणा

 कीਂ  जाय  ।  माननीय  मन्त्री  को  इन  सुझावों
 सूत  मिलता  ह  तो  माल  नहीं  बिकता  ।  लगभग

 डेढ़  करोड़  व्यक्ति  इस  व्यवसाय  में  लगे
 पर  उचित  विचार  करना  चाहिये  और  उन्हें

 हुए हू  |  कपड़े  काਂ  मूल्य  निर्धारित  करते  समयਂ
 क्रियात्मक रूप  देना  चाहिए

 हमें न  केवल  उपभोक्ता के  दृष्टिकोण  को  ध्यान
 श्री  टी०  एस०  ए०  चेट्टियार

 में  रखना  चाहिए  अपितु  हथकरघा  बुनकरों
 किसी  भी  आयोजित  अर्थव्यवस्था के  लिए

 नियन्त्रण  का  होना  अत्यावश्यक  है  ।  परन्तु
 के  दृष्टिकोण  पर

 भी
 विचार  करना  चाहिये  ।

 देश  के  जीवन-स्तर को  ऊंचा  करने  के
 हमारे  उद्देश्य  स्पष्ट  चाहियें ।  हमारा

 उद्देश्य  एक  जातिहीन  समाज  का  साथ  साथ  हमें  इस  बात  का  भी  ध्यान

 निर्माण  करना  है
 ।

 नियन्त्रणों
 को

 क्रियान्वित  हूं  कि  अधिकतमਂ  आय  और  न्यूनतमਂ  आय  में

 अत्यघिक  अन्तर  नहीं  होना  चाहिए  ।  साधारण करते  समय  हमें  उक्त  उदेश्य  को  सेव  अपने

 सम्मुख  रखना  चाहिए  |  सूती  कपड़े  से  सन्तुष्ट  न  हो  कर  हम  मिलों

 इन  नियन्त्रणों के  फलस्वरूप  मिलों  में  से  अत्युत्तम  प्रकार  के  कपड़े  के  उत्पादन  की

 प्रत्याशा  करते  हें  ।  जिस  देश  का  आय-स्तर
 TTT  चल  रही  न्यूनतम  मूल्य  के  निर्धारण

 में  सभी  प्रकार के  खर्चे  मिल  के  खर्चे में  इतना  न्यून  हो  उसे  अमेरिका  के  समान

 सम्मिलित  कर  लिए  जाते  हैं  ।  प्रबन्ध-अभि
 ऊंचे  प्रमाणों की  प्राप्ति  का  प्रयत्न  नहीं  करना
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 संशोधन  विधेयक

 टी०  एस०  To

 चाहिए  ।  पिछले  वर्ष  १३१.१५  करोड़  रुपये  उचित  ढंग  से  नहीं  हो  रहा  है
 |

 परन्तु  इसका

 की  रुई  विदेश  से  आयात  हुई  बताई  जाती  हूं
 |  यह  अभिप्राय  कभी  नहीं  हो  सकता

 कि

 हमें  यह  रुपया  बचाना  चाहिये  |  नियन्त्रण  को  हटा  दिया  जाय  ।  आज  हमारे

 aq  में  कितनी  हीਂ  आवश्यक  वस्तुओं
 का

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 रुई  का  यह  अत्यघिक  आयात  अभाव  हू
 ।

 इस  अभाव  से  सब  से  अधिक  कष्ट

 विभाजन  उपरान्त  परिस्थितियों  के  कारण  गरीब  लोगों  को  होता  है  ।  एसी  अवस्था  में

 सरकार  का  कत्तव्य  होता  है  कि  उन  वस्तुओं
 हुआ  है  ।  हमारी  ई  के  गुण-प्रकार  को  सुधारने

 लिये  प्रयत्न  हो  रहे  हें  और  निकट  भविष्य  का  वितरण  अपने  नियन्त्रण  में  ले  कर  ऐसी

 व्यवस्था  कर  दे  जिसਂ  से  वह  जनसाधारण
 में  इसके  आयात

 को
 बहुत  कुछ  कम  किया  जा

 सकेगा  |
 को  चित  मूल्यों  पर  प्राप्त  हो  सकें

 ।

 आज  इन  नियन्त्रणों को  आरम्भ  हुए  छः
 श्री  टो०  एस०  ए०  चेट्टियार  :  नियन्त्रण

 श  हो  रहे  ह  ।  इस  समय  में  विभिन्न  प्रकार
 की  सफलता  के  लिए  जनता  का  सहयोग

 के  नियन्त्रणों का  विकास  हुआ  है  ।
 सरकार  को  अवश्य  प्राप्त  रहना  चाहिये  ।

 इसके  लिये  यथोचित  प्रचार  की  भी  आवश्यकता
 प्रकार  की  -  विचित्र  पद्धति  का  निर्माण  हो

 गया  है  जो  प्रशंसा  के  योग्य  है  ।

 हैं  ।  केवल  दण्ड  का  भय  काम  नहीं  करेगा  |

 सरकार  तथा  जनता  के  बीच  एक  प्रकार  का  इस  विधेयक  द्वारा  हमारा  अभिप्राय  सरकार

 को  चले  आ  रहे  नियन्त्रणों को  बनाए  रखनें
 सहभाव  होना  चाहिये  ।  केवल  उन्हीं  चीजों

 पर  नियन्त्रण  होना  चाहिये  जिन  के  लिये
 का  अधिकार  देना  है  ।  आवश्यकता  होनें

 जनता  अपना  सहयोग  देने  के  लिये
 पर  नये  नियन्त्रण  भी  लागू  किय  जा  सकते

 हें
 ।

 कोई  सरकार  भी  खुशी  से  यह  काम  करना
 तत्पर  हो  ।  रेशम  जसीਂ  वस्तु  पर  जिसका

 भोग  केवल  विशेष  वर्गों  वारा  ही  होता  हे  किसी  नहीं  चाहती  क्योंकि  इस  से  उनकाਂ

 दायित्व  बहुत  बढ़  जाता  है  ।

 नियन्त्रण  की  आवश्यकता  नहीं  हैं  और  ऐसे
 विधेयक  की  कालावधि  के  सम्बन्ध  में

 हीं  चीनी  और  लवण  जैसे  पदार्थों  पर  भी

 नियन्त्रण  अनावश्यक  हे  जबकि  ag  पर्याप्त  आपत्ति  की  गई  है  कि  दो  ag  की  अवधि

 अत्यधिक  एक  वर्ष  होनी  चाहिए  ।  परन्तु
 मात्रा  में  मिल  सकते  हैं  |

 अभीਂ  जल्दी  इन  नियन्त्रणों  के  हट  सकन  की

 हमारा  एक  sera  यह  भी  है  कि  थोड़े  कोई  आशा  दिखाई  नहीं  अगले  वर्ष

 से  लोगों  के  हाथों  में  अत्यघिक  धन  का  संग्रह  यदि  फिर  सदन  को  इसी  विधय  पर  विचार

 नहीं  होना  चाहिए  ।  दुर्भाग्यवश कपड़े  के  करना  पड़ा  तो  व्यर्थ  समय  नष्ट  होगा  |  इस

 नियन्त्रण  की  के  फलस्वरूप  कई  लिए  दो  ag  की  अवधि  तो  हानि  ही  चाहिये  ।

 एकਂ  लोग  इस  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  कुछ  भी
 wet  यह  नहीं  हू  कि  इस  विधेयक  की

 न  जानते  हुए  भी  लखपती  बन  गए
 कालावधि  एक  ag  होनी  चाहिये  अथवा  दो

 केवल  पर मिथ टों  की  कृपा  से  ।  इस  प्रकार  का

 भ्रष्टाचार  समाप्त  होना  चाहिये
 वर्ष  अपितु  प्रशन

 तो  यह  है  कि  २५

 १९५५,  के  कया  होगा  ।  हमें  चिन्ता

 श्री  ato  ato
 गांधी  इस  बात  की  होनी  चाहिए  कि  यह  जो  नियन्त्रणों

 से  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  कई  की  इतनी  सुन्दर  पद्धति  इतन  वर्षो ंमें

 वक्ताओं  ने  कहा  है  कि  नियन्त्रणों  का  निष्पादन
 सित  हो  सकी  है  इसे  किस  विधि  से  सुरक्षित
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 संशोधन  विधेयक

 रखा  जा  सके  जिस  से  आवश्यकता  होने  से  समाहार  नहीं  होना  चाहिए  वस्तुस्थिति  यह

 इसका  सदुपयोग  ऐसी  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  हैं  कि  दो  या  तीन  बीघे  से  कम  भूमि  वालों
 से

 जा  सके  जो  १९५५  के  पश्चात  भी  बल पु बेक  समाहार  किया  जाता  हे
 ।  फिर

 भी  सुविधा  से  प्राप्त  न  हो  सकती  हों  ।  कुछ  उन्हें  धान  का  मूल्य  नहीं  दिया  जाता
 और

 तक  तो  इस  आशय  की  पूर्ति  उद्योग  पीटा  भी  जाता  है  ।  मूल्य-निर्धारण  की  नीति

 ऐसी  हैं  जिस  के  फलस्वरूप उत्पादक  को
 (fasta  तथा  अधिनियम  के

 अंतगर्त भी  हो  सकती  हूं  ।  परन्तु  वह
 उन

 सभी
 तो  कम  मिलता  है  और  उपभोक्ता  को  अधिक

 वस्तुओं  को  लागू  नहीं  होता  देना  पड़ता  हे  ।  इन  दोनों  मूल्यों  के  बीच

 ata  अधिनियम  में  उल्लिखित  जसे  सात  रुपये  का  अन्तर  क्यों  रहता  है  इस  विषय

 aaa  आदि  i  afa-  में  जांच  किये  जाने  की  आवश्यकता है  ।

 के  अनुच्छेद  २४९  के  अन्तंगंत  भी
 बंजर  भूमि  के  विषय  में  एक  उपबन्ध

 हो  सकती  है  परन्तु  वहू  कुछ  अधिक
 मौजूद  हूं  कि  खाद्यान्न  की  फसल  उगाने  के  लिए

 नहीं  होगी  ।
 एसी  भूमि  का  अधिग्रहण  हो  a.  परन्तु

 हम  देखते  हूं  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  ऐसा  करने अन्त  में  में  श्री  तुलसी  दास  किलाचन्द

 और  श्री  जी०  डी०  सोमानी  के  इस  प्रस्ताव  का  साहस  करता  हे  तो  उसे  दण्ड  दिया  जाता

 aT  सेन  करता  हूं  कि  एक  स.मति  की  एक  उपबन्ध  के  अनुसार  सारभूत

 वस्तुओं  के  स्कूलों  का  अधिग्रहण  किया की  जाय  क्योंकि  fara

 प्रकार  की  अधिसूचनाएँ  जारी  हो  चुकी  हें
 जा  सकता  हे  और  उन्हें  किन्हीं  अन्य  व्यक्तियों

 अथवा  वर्गों  के  हाथ  बेचा  जा  सकता  है ‘fra  से  स्थिति  कुछ  ठीक  स्पष्ट  नहीं  हँ  ।

 म
 इस  शक्ति का  प्रयोग  कभी  नहीं  किया  जाता  ।

 श्रीमति  रणुचक्रदर्ती  :  रहा
 सुन्दरवन  के  अकाल  पीड़ित  क्षेत्र  में  हमने

 इस  विधेयक  के  सिद्धान्त  से  तो  सहमत
 पुनर्वास  मन्त्री  तथा  खाद्य  मन्त्री  दोनों  को  यह

 हूं  परन्तु  नियन्त्रण  की  क्रियान्विति  की  वर्तमान
 बतलाया  कि  हम  आप  को  ऐसे  लोगों  की

 पद्धति  स्वधा  दूषित  हू  ।  तथापि  हम  यह
 सूची दे  सकते  हें  जिन्होंने  हजारों मन  चावल

 मानते  हें  कि  किसी  न  किसी  रूप  में  नियन्त्रण
 छुपा  रखा  हुआ  है  परन्तु  बंगाल  के  मन्त्री  ने

 अवश्य  होना  चाहिये  ।  परन्तु  यह  नियन्त्रण
 यह  कह  कर  टाल  दिया  कि  हमारे  पास  ऐसा

 उचित  रीति  से  लागू  होने  चाहिये  ।  हम  देख
 कोई  अधिकार  नहीं  हैं  जिस  से  हम  ऐसे  चावल

 रहे  हैं  कि
 नियन्त्रण  होते हुए  मूल्य  बढ़  गए  का  समाहार कर  सकें  ।

 हें  और  चोर  बाजारी  का  बोल  बाला  हो  रहा
 यदि  हम  कोई  विधान  बनाते  हें  तो  हम

 है  ।  उत्पादन  भी  कम  हो  गया है  ।  अधिकारों
 उस  की  आपूर्ति  के  लिए  उत्तरदायी  होते  हैं  ।

 का  दुर्योग  किया
 जा  रहा है  ।  जनता के  संकट

 उनकी  अभिभूति  जनता  के  सहयोग  से  ही  हो
 fet  प्रति  दिन  बढ़ते  ही  जा  रहे  हैं  ।

 सकती  अन्यथा  नहीं  ।  किसी  विधेयक  को

 खंड 2  (3)  के  ata  इन  आदेशों  का  पारित  कर  देना  व्यर्थ  है  यदि  हम  उसकी

 क प्रवत्तन  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  अभिभूति नहीं  कर  सकते  ॥

 अधिकारियों द्वारा  होना  परन्तु  उन  लोगों  इसकी  कालावधि  एक  ay  से  अधिक  नहीं

 में  अत्यधिक  भ्रष्टाचार  चल  रहा  हैं  ।  खाद्यान्न  होनी  चाहिये
 |

 एक  वर्ष  के  हमें  इस  पर

 के  समाहार  को  ही  लीजिये  ।  यद्यपि  मेरे  प्रान्त  विस्तारपूर्वक  पुनर्विचार  करने  का  अवसर

 में  १५  बीघे  से  कम  भूमि  रखने  वाले  व्यक्ति
 मिलना  चाहिए
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 संशोधन  विधेयक

 श्री  टी०  टी  ०
 कृष्णमाचारी  :  यह

 तथा  मूल्यों  के  सम्बन्ध  में  विनियमन  हो  सकता

 जनक  हैं  कि  सारभूत प्रदाय  है  जिन  का  निर्माण  केन्द्रीय  सरकार  के

 १९४६,  के  विस्तार
 पर्यवेक्षण  में  लाया  जाना  आवश्यक  समझा  जाय  ।

 सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  सदन  का  सामान्य

 समर्थन  प्राप्त  हुआ  है  |  मतभेद  केवल  इस  एक  wad  यह  उठाया  गया  हैं  कि  विभिन्न

 विषय  पर  जान  पड़ता  है  कि  यह  विस्तार  विनियमनों  का  एक  समिति  द्वारा  निरीक्षण

 कितने  काल  के  लिए  हो  ।  हम  ने  यह  विस्तार  करवाया  जाय  |  में  श्री  तुलसीदास  किलाचन्द

 २६  १९५५ तक  के  लिए  मांगा  और  श्री  गांधी  के  इस  सुझाव  के  महत्व  को  मानता

 है  जोकि  संविधान  के  अन्तर्गत  निर्धारित  हुं  और  में  अन्य  मंत्रालयों  के  अपने  सहयोगियों

 परिसीमा  के  अनुकूल  है
 ।

 कुछ  एक  माननीय  का  ध्यान  भी  इस  की  ओर  दिलवाने  का  प्रयत्न

 सदस्यों  ने  विचार  प्रकट  किया  हैँ  कि  इसका  करूंगा  ।  इस  विषय  में  प्रयास  किया  जाएगा

 विस्तार  केवल  एक  वर्ष  के  लिए  होना  कि  इन  विनियमों  का  निरीक्षण  किया  जाए

 परन्तु  जान  पड़ता  हे  कि  उन्होंने  इस  विषय  पर  और  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  विभिन्न

 मेरी  ओर  से  प्रस्तुत  किए  गए  तक  पर  विचार  विनियमों  और  अधिसूचनाओं  का  समुचित

 नहीं  किया  है  ।
 संग्रह  किया  जाय  |  जहां  तक  मेरे  मन्त्रालय

 यह  सकें  भी  प्रस्तुत  किया  गया  है  कि
 का  सम्बन्ध  है  हमारे  पास  न  केवल  यह

 पुस्तिका है  वरन्  दो  अनुपूरक  भी

 सरकार  को  पहले  सदन  के  सम्मुख  एक  ह

 की  कार्यान्वित की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करनी
 हैं  ।  में  यह  मानता  हुं  कि  यदि  माननीय

 सदस्य  इन  areal  और
 चाहिए  परन्तु  यह  किसी  ने  भी  नहीं  कहा  कि

 सूचनाओं  का  अध्ययन  करना  चाहें  तो  उन्हें
 अगले  वर्ष  के  लिए  विस्तार  नहीं  हो  सकेगा  |

 परन्तु  यह  रिपोर्ट  तो  हर  समय  मांगी  जा
 बहुत  कुछ  परिश्रम करना  होगा  ।  खाद्य  तथा

 कृषि  मन्त्रालय  से  जारी  होने  वाले  विनियम
 सकती  हैं  और  दी  भी  जा  सकती  है  ।  इसके

 आदि  इसके  अतिरिकत  हैं  ।  एक  सुझाव  मिला  है
 लिए  तो  बहुतेरे  अवसर  माननीय  सदस्यों  को

 प्राप्त  रहेंगे  ।  अतः  सदन  को  यह  प्रस्ताव  मान
 कि  राज्यों  द्वारा  निर्गमित  आदेशों  को  भी

 सम्मिलित  किया  जाना  चाहिये  ।  में  नहीं  जानता
 लेना  चाहिए  कि  इस  विधि  को  २६

 यदि हम  ऐसा  करने  की  क्षमता  रखते  हैं
 १९५५,  तक  और  बढ़ा  दिया  जप्य  ।

 परन्तु हम  राज्य  सरकारों को  यह  सुझाव

 एक  माननीय  श्री  गांधी  अवद्य  दे  सकते  हें  कि  वह  भी  हमारा

 ने  यह  प्रश्न  उठाया  है  कि  १९५५  के  ध
 करण  करते  हुए  ऐसी  सभी  सामग्री  की  छान

 क्या  होगा  |  यह  कोई  कठिन  प्रदान  नहीं  हैं  ।  बीन  करवाने  के  न्  उसका  एक  पुस्तक  के

 कारखानों  में  बनाई  जाने  वाली  वस्तुओं  के  रूप  में  संग्रह  जो  को  प्राप्य  हों  |

 सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ऐसा  विधान  इसके  साथ  ही  यदि  चाहें  तो  वह  इन

 सदन  के  सम्मुख  ला  सकती  है  जिस  के  अंतगर्त  अधिसूचनाओं  आदि  की  कार्यान्वित  के  विधय  में

 उत्पादन  वितरण  और  मूल्यों  पर  नियन्त्रणਂ  भी  जांच  पड़ताल  कर  सकते  हें  ।  बहुत  से  सदस्यों

 किया  जा  सके  ।  वर्तमान  अधिनियम  में  इसके  ने  मूल्यवान  सुझाव  प्रस्तुत  किये  हैं
 ।

 मेरे

 लिए  उपबन्ध  मौजूद  हैं  ।  सप्तम  माननीय  मित्र  श्री  गुहा  जो  सदैव  बड़े
 क्रियात्मक

 प्रथम  सुची  में  उस  विधायिनी  शक्ति  के  लिए  सुझाव  देते  रहते  हें  पुछते  हें  कि  क्या  हम

 आवश्यक  अधिकार  का  उपबन्ध  जिसके  qe  आश्वासन  दिला  सकते  हें  कि  राज्य

 द्वारा  ऐसी
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 रही  हैं
 ।

 यह  आश्वासन  में  तुरन्त  दे  सकता  बन्ध  आरोपित  करना  कि  एक  विद्वेष  संख्या

 में  नहीं  समझता कि  कोई  भी  राज्य  से  अधिक  पृष्ठ  न  छापे  जायें  उचित  नहीं  होगा  ।

 सरकार  इस  विचार  के  विरुद्ध  है  या  यह  कि  हमें  स्तरों  को  ऊंचा  ले  जाना  नीचा  नहीं

 कोई  राज्य  सरकार  के  रूप  इन  लाना
 |

 मूल्य  का  निस्सन्देह  छोटे

 नियन्त्रणों  के  ह  के  प्रति  विद्रोह  का  भाव  पत्रों  के  लिए  विद्वेष  महत्व  का  है  ।  मेरा

 प्रकट  कर  रही  है  ।  केवल  किसी  राज्य  सरकार  व्यक्तिगत  मत  तो  यह  है  कि  सरकार  द्वारा

 के  किसी  विशेष  अंग  द्वारा  इस  प्रकार  का  इस  प्रकार  का  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  होना  चाहिए  ।

 रही  यह  बात  कि  में  कब  इस  विषय  में  पग
 विरोध  प्रदर्शित  होने  से  माननीय  सदस्यों  को

 यह  निष्कर्ष नहीं  निकाल  लेना  चाहिए  कि  वह
 उठाने का  विचार  रखता  हुं  ।  में  कहना  चाहता

 सरकार  ही  नियन्त्रण  विरुद्ध  है  ।  कभी  किसी  हूं  कि  में  इस  विषय  में  केवल  यह  प्रतीक्षा  कर

 रहा  हूं  कि  कब  समाचार  पत्र  इस  के सरकार  ने  हमें  यह  नहीं  कहा  कि  वह  इस

 विषय  में  हमें  योग  नहीं  देंगे  ।  यह  धारणा  ही  आग्रह  करते  हैं  ।

 अयथाथे  है  क्योंकि  सभी  राज्य  सरकारें  इस  श्री  गुहा  नें  कोयले  की  बात  कही  है  /

 विशेष  अधिनियम  के  उपबन्धों के  निष्पादन  में

 यथा  पा मथ्य  योग  दे  रही  हैं  ।  मेरे  माननीय  की  है  |  यद्यपि  यथार्थ  रूप  में  यह  मेरा  विषय

 fra  श्री  रहा  ने  अखबारी  कागज  के  विषय  में  नहीं  &  तथापि  में  उन्हें  यह  बता  देना  चाहता

 मेरी  ओर  से  दूसरे  सदन  में  कहे  गए  कुछ  एक  हूं  कि  वह  अधिकारी  जिस  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने

 शब्दों  का  उद्धरण  किया  है  ।  स्पष्ट  हैं  कि  मेंने  आपत्ति  की  है  अब  वहां  नहीं  रहेगा  ।

 यह  कहा  था  कि  यह  एक  इस  प्रकार  का  आशा  है  कि  इस  परिवर्तन  से  स्थिति  सुधर

 नियंत्रण  है  जिसका  लागू  रहना  मुझे
 सकेगी ।

 नीय  जान  पड़ता है  अतः  में  इस  विषय  पर
 कपड़े  का  भी  कई  एक  सदस्यों  ने  उल्लेख

 कार  द्वारा  पूर्वावलोकन करवाने  का  प्रयत्न

 करूंगा  ।  जब  में  ने  यह  कहा  था  कि  समाचार
 किया  है  ।  श्री  गुहा  ने  कहा  है  कि

 द्वारा  मनोनीत  व्यक्ति  नहीं  रहने  चाहियें
 ।

 पत्र  आदेशों  का  उल्लंघन  कर  रहे  हैं  तो  मेरा
 में  उन  से  सहमत  हूं  ।  कई  एक  ऐसे  लोग

 अभिप्राय  यह  था  कि  वह  उन  के  शब्दों  का

 नहीं  वरण  भावना  का  उल्लंघन  कर  रहे  हैं  ।  हमारे  साथ  विश्वास-घात कर  जाते  हैं  ॥

 यदि  बाजार  ठीक  हो  और  माल  बिक  सकता
 | समाचारपत्र समाज॑' के सुझाव समाज॑ਂ  के  सुझाव

 हो  तो  वह  उठा  लेते  और  यदि  परिस्थिति
 पर  निकाला  गया  था  उन  से  यह  आशा

 की
 जा  सकती  थी  कि  वह  इसका  अच्छे  ढंग

 इसके  विपरीत  हो  तो  छोड़  देते  इसके  ला

 हम  यही  कर  सकते  हैं  कि  केवल  २०  प्रतिशत
 से  पालन  करेंगे

 |
 परन्तु  स्पष्टतया  उन्होंने

 माल  राज्यों  के  लिये  आरक्षित  किया  जाय  ॥
 ऐसा  नहीं  किया  है

 और
 इस  लिए  मेंने  कहा

 था  कि  इस  से  किसी  को  कुछ  लाभ  नहीं  हो  रहा
 कई  बार  वह  यह  भी  नहीं  लेते  परन्तु  यह

 प्रतिशत  तो  संचिति  के  रूप  में  रहना  ही
 परन्तु  मेरे  माननीय  मित्र  ने  छोटे  समाचार

 पत्रों  की  सहायता  करने  की  बात  जो  कहीं
 चाहियें

 ।

 वह  मेरे  विचार  सरकार  के  कार्यक्षेत्र  से  हथ-कर्मों  के  लिये  सूत  का  wet  भी

 दूर  की  वात  है  ।  सरकार  यह  तो  कर  सकती  उठाया  गया  हैं  ।  श्री  मोरे  कहते  हैं  कि  उत्पादन

 हैं  कि  छपे  पृष्ठों  पर  उपकर  लगा  दे  और  छोटे  के  सम्बन्ध  में  आर्थिक  परिव्यय  को  अवस्य

 समाचार  पत्रों  को  राजकीय  सहायता  प्रदान  ध्यान  में  रखना  चाहिये  जिस  से  प्राथमिक

 करे  |  परन्तु  बड़े  समाचार  पर  यह  उत्पादक को  पारिश्रमिक  मिल
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 eo  eto  कृष्णमाचारी |

 सके  ।  मूल  रूप  में  यह  प्रस्थापना  यथा  है
 ।

 कारण  है  कि  कुछ  समय  हुमा  अ्रनिच्छा

 हमारा  यही  प्रयत्न  रहता  है  कि  उत्पादक  को  के  साथ हम  ने  रुई  के  न्यूनतम  मूल्य  को

 आर्थिक  मूल्य  दिया  जाय  |  बढ़ा  कर  VEY  रु०  से  Lo  रु०  कर  दिया

 उनकी  दूसरी  प्रस्थापना  यह  है  कि  था  ।  में  जानता  हूं  कि  जिला  रुई  का  मूल्य

 भोक्ता  को  भी  वस्तु भ्र ों  की  प्राप्ति  झा धिक  ५४५०  रुपये  रहते  हुये  कपड़े  का  मूल्य  घर्टानि

 के  सम्बन्ध  नें  मेरी  सामर्थ्य  केवल  १२  सें
 मूल्य  पर  होनी  चाहिये  |  उपभोक्ता का

 कोण  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है
 ।

 परन्तु  उसके
 १४५  प्रति

 शत  तक  रह  जाती है
 ।  केवल  एक

 सुरत  रह  जाती  है  कौर  वह  यह  हैं  कि  मिल  को
 पास  इनको  खरीदने  के  लिये  धन  भी  तो  होना

 चाहिये
 ।

 जैसे  जैसे  परिव्यय  बढ़ता  है  आलसी
 अ्राधुनिक  ढंग  पर  चलाया  जाय  कौर  इस  प्रकार

 प्रत्याय  नियम  लागू  होने  लगता  और  श्रम-परिव्यय की  बचत  की  जाय  ।  परन्तु

 वह  खरीद  नहीं  सकता  ।  जब  मिल-मालिक  यह  भी  एक  ऐसी  चीज  है  जो  नहीं  हो  सकती
 ।

 अपना  माल  बेच  नहीं  सकता  तो  वह  कच्चे  मुझे  कितने  ही  विषयों  के  सम्बन्ध  में  चिन्ता

 करनी  पड़ती  है  ।  मेँ  मिलों  को  आत्मग माल  को  खरीदना  बन्द  कर  देता  और

 उत्पादक  को  ठीक  मूल्य  की  प्राप्ति
 करघों  के  प्रयोग  की  अनुमति

 नहीं  होती  ।  यह  दोनों  ओर  चलता  है  ।  नहीं  दे
 इस

 लिये  नहीं  कि  विदेशी

 उपकरण  पर  इतना  करना  होगा  | ऐसे  विषयों  में  अनुभव  के  प्रतिकूल  धारणा

 नहीं  होनी  चाहिये  ।  कपास  के  उत्पादक  को
 इस  लिये  कि  इतने  मजदूरों  का  धन्धा  छिन

 जायगा  |  मेरे  इंकार  पर  टेक्सटाइल  मंत्रणा थू  तो  किसी  जिला  का

 मूल्य  ६००  रुपये  दिया  जा  सकता  बोर्ड  के  सदस्यों  ने  यह  कह  कर  त्यागपत्र

 हैं  ।  इसका  at  यह  है  कि  ga  का  मूल्य  दे  दिये  कि  सरकार  को  उन  से  सहानुभूति

 बढ़ाना  होगा  और  कपड़े का  भी  और  इसका  नहीं  है  ।  मूझे  टेक्सटाइल  ate और  उसके

 परिणाम  यह  होगा  कि  उपभोक्ता  उस  मूल्य  सदस्यों  से  सहानुभूति  नहीं  है  परन्तु  मुझे

 श्रमिकों
 से  सहानुभूति है  ।  श्री पर  माल  खरीद  नहीं  सकेगा  ।  और  जब

 उपभोक्ता  नहीं  खरीदेगा  तो  मिल-मालिक  सोमानी  चाहते  हें  कि  कपड़े  का  मूल्य  बढ़ाया

 और  प्राथमिक  उत्पादक दोनों  को  हानि  होगी  ।  जाय  ।  परन्तु  उनके  अपने  ही  हित  को  देखते

 हुये  में  उनके  इस  आग्रह  को  अस्वीकार  कर श्री  मोरे  का  यह  कहना  कि  हमें

 अधिकतम  लोगों  के  अधिकतम  लाभ  रहा  हूं  क्यों  कि  यदि  में  उन्हें  अधिक  मूल्य

 को  ध्यान  में  यथार्थ
 ~

 दिये  देता  हूं  तो  उपभोक्ता  खरीदेगा  नहीं

 2  ।
 यदि  इस  दृष्टिकोण  से  देखा  जाय  तो

 और  श्री  सोमानी  को  ही  इस  से

 मैं  जो  कुछ  कर  रहा  हूं  वह  ठीक
 ही

 है
 ।  हानि  arg  श्रंखला  को  हानि

 में  उपभोक्ता  की  भलाई  के  लिये  प्रयत्न  कर  में  प्राथमिक  उत्पादक  का  हितैषी  हूं  और

 रहा  हूं  और  वह  इस  लिये  कि  में  जानता
 में  यह  भी  चाहता  हूं  कि  मिल  उद्योग  चलता

 हुं  कि  इस  से  अन्ततः  प्राथमिक  उत्पादक  ही  रहे  ।  मे  वहां  काम  करने  वाले  श्रमिक  का

 भी  हित  चाहता  हूं  और  फूटकर  व्यापारी की
 हितसिद्धि  होगी

 ।
 यदि  में  मूल्य  को

 थोड़ा  सा  कम  करता  हूं  तो  यह  अत्यावश्यक  का  भी
 ।

 और  मुझे  उपभोक्ता  के

 है  अन्यथा  उपभोक्ता  उत्पादित  हित  का  ध्यान  रहता  है  ।  में  सर्वप्रथम

 माल  का  उपभोग  नहीं  करेगा  |  मुझे  हर  समय

 डन  दोनों  पक्षों  का  ध्यान  रहता  है  ।  यही
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 मकार  का  समायोजन  करना  पड़ता  हैं
 |  मुझ  मूल्य  दो  किस्तों  में  देने  की  सुविधा  क्यों  दी

 में
 और

 श्री  मोरे  में  केवल  इतना  मतभेद  है  गई  तथा  यह  कि  मलोत्पादक के  मलय

 कि
 ag  एक  चीज़  पर  अधिक  बल  दे  रहे  हैं  को  क्यों  घटाया  जाय  ।  वह  कहते  हें  कि  इस

 और  में  अन्य  पर  ।
 मूल्य  को  तो  घटाया  न  जाय  परन्तु  उपभोग

 मलय  को  अवश्य  कम  किया  जाय  ।  मेरे
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  यह  बहुत  बड़ा

 मतभेद  है  ।
 नीय  मित्र  श्री  मोरे  ने  बतलाया  हैं  कि  पूना

 म  इसका  मूल्य  लगभग  १  रु०  १४  आना

 प्रति  सेर  हे  ।  वास्तव  में  चीनी  का  नियंत्रित श्री  टी०  हों  कृष्णमाचारी  :  मेरे
 ३०  रुपये  के  लगभग  और  स्पष्ट

 गय  मित्र  श्री  रहा  ने  फिर  से  कच्चे  पटसन  का

 हे  कि  पुना  की  फुटकर  विक्रय  व्यवस्था

 इन  उठाया  ह  ।  आप  ने  कहा  है  कि  इस  के

 मूल्य  निश्चित  होने  चाहियें  ।  में  उन  से  सहमत
 अत्यन्त  दूषित  प्रकार  की  होगी  ।  टेरिफ

 बोर्ड  बड़ी  सावधानी  से  काम  कर  रहा  ह  और
 हु

 ।
 परन्तु  उलझन  इस  बात  की  हैं  कि  कच्चा

 का  वर्तमान  नियन्त्रित  मलय  निर्धारित
 पटसन  उद्योग  पर  निर्भर  है  और

 करने  में  मिल-मालिक  को  किसी  प्रकार का
 पटसन  उद्योग  निर्यात  विपक्षी

 अनचित  लाभ  नहीं  दे  रहा  हैे  ।  गन्ने  के  मलय
 पर  आश्रित  ह  इस  समय  बी-१२  प्रकार  के

 और  नियन्त्रित  मलय  के  बीच  का  अन्तर
 पटसन  से  निर्मित  वस्तुओं  का  मूल्य  ४०,  ४२

 इतना  थोड़ा  हूं  कि  किसी  अनुचित  व्यवहार
 अथवा  '४३  रुपये  के  लगभग  है  ।  यह  बहुत  कम

 के  लिये  गुंजायश  ही  नहीं  रहती  |  मं  एक
 ह  और  इस  मूल्य  को  देखते  हुये  प्राथमिक

 उत्पादक  को  अपने  कच्चे  पटसन  के  लिये
 नीय  सदस्य  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  मुझे

 बतलाया  है  कि  निर्माण-परिव्यय और  लाभ
 जो  मूल्य  मिलेगा  वह  इस  से  कुछ  कम  ही

 मिल  कर  २०  प्रतिशत  से  भी  कम  रहते
 होगा  ।  मेरा  किसी  वस्तु  को  मूल्य  के  रूप  में

 सहारा  देना  व्यथ  हू  ।  जब  कि  निमित  वस्तु
 हें  ।  यह  हि  और

 परिव्यय १५  से  १६  प्रतिशत तक  होता  है  ।
 विदेशी  मांग  पर  निरभर  हैे  ।  में

 यदि  ऐसा  कर  भी  दू  तो  में  इसे  चला  नहीं
 टेरिफ  बोर्ड  ने  स्वयं  यह  सिफारिश  की  हे

 सकगा  जब  तक  में  केन्द्रीय  कोष  से  इसके
 कि  गन्ने  का  मलय  बढ़ा  कर  एक  रु०  १२  आना

 करने  के  स्थान  पर  घटा  कर  एक  रु०  ¥  आना
 लिये  १५  अथवा  २०  करोड़  की  राजकीय

 सहायता  की  व्यवस्था  न  कर  लूं  |  हम
 होना  चाहिये  ।  यदि  इसे  घटा  कर  एक  रू०

 ४  आना  पर  ले  आया  जाय  तो  चीनी  को
 सम्भव  उपायों  द्वारा  मूलोत्पादक  की  सहायता

 २४  रुपये  प्रति  मन  के  भाव  पर  बेचा  जा  सकता
 करने  का  प्रयत्न कर  रहे  परन्तु  मुझे

 मानना  पड़ता  हें  कि  इस  सम्बन्ध  में  मेरा
 है  ।  परन्तु  पूछा  जा  सकता  हूं  कि  ag  किस्तों

 द्वारा  माय-दोहन  सम्बन्धी  आदेश  क्यों  जारी
 उप ज्ञान  तथा  मेरे  संसाधन  बहुत  कुछ  सीमित

 ह्
 किया  गया  है  ।  में  ने  इस  आदेश  की  प्रति

 मंगवाई  थी  परन्तु  वह  प्राप्त  नहीं  हो  सकी  ।

 इस  चर्चा  में  चीनी  के  विषय  में  भी  बहुत  तो  भी  मझे  इतना  तो  याद  हैं  कि  यह  केवल

 कुछ  कहा  गया  हैं
 ।

 इस  विषय  में  भी  मुझे  पूर्वे स्थिति को  वेध  रूप  देने  का  प्रश्न

 एक  असुविधा  का  अनुभव  हो  रहा
 क्योंकि

 है  ।  चीनी  मिल-मालिक
 ं

 के  पास  चीनी  का
 यह  मेरा  विषय  नहीं  है  ।  मद्रास  के  एक

 स्कन्ध  बहुत  अधिक  हो  चुका  है
 ।

 सरकार  इस

 नीय  सदस्य  ने  प्रश्न  उठाया  है  कि  चीनी  सारे  स्कन्ध  को  संभाल  नह  सकती थी  और  इन

 मिल-मालिक  उत्पादक को  उसका  लोगों के  पस  पर्याप्त  वित्त  की  कमी  थी  ।
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 टी०  eo  कृष्णमाचारी  |

 इसका  शुद्ध  परिणाम  यह  या  तो
 यू०  पी०  के  मेरे  माननीय  मित्र  श्री

 अग्रवाल  का  आ  बहुत  मूल्यवान  रहा  है  ।
 खाना  बन्द  किया  जाय  और  गन्ना  लेना  भी

 बन्द  किया  जाय  और  या  गन्ना  इस  ज  पय  उन्होंने  कहा  है  कि  क  अधिक  कठोर

 खरीदा  जाय  कि  मूल्य  कुछ  ठहर  कर  दिया
 होना  चाहिये  ।  आपने  यह  भी  शिकायत  की

 हैं  कि  हम  ने  अपने  काम  का  संक्षिप्त  विवरण जा  सके  ।  यदि  सरकार  ने  इस  में  हस्तक्षेप

 न  किया  होता  तो  भी  मिल-मालिक ने  यही  नहीं  दिया  है  परन्तु  में  समझता  हूं  कि  मंत्रालय

 ने  एक  टिप्पणी  निकाली  है
 ।

 कहा  नहीं  क्योंकि  मेरे

 पास  धन  का  अभाव  हे  ।”  और  सम्भवतः

 गन्ना  उत्पादक  ने  भी  यही  कहा
 एक  माननीय  सदस्य  :  दो  टिप्पणियां  |

 गन्ना  पैसे  फिर  दे  देना  ।”  यदि  ऐसा  श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  जी

 न  किया  जाता  तो  गन्ना  उत्पादक  के  पास
 एक  अतिरिकत  टिप्पणी  भी  निकाली  गई  थी

 पड़ा  ही  सड़  जाता  ।  सरकार  के  इस  आदेशਂ
 क्यों  कि  पहली  टिप्पणी  को  पर्याप्त  नहीं  समझा

 से  दोनों  को  लाभ  हुआ  है
 ।

 परन्तु  लोगों  की  गया  |

 मनोवृत्ति  ही  कुछ  इस  प्रकार  की  हो  गई  है

 कि  जहां  कहीं  कोई  खराबी  देखते  हूँ  तुरन्त
 श्री  एम० एल  ०

 अप्रवाल  :  मुझे  इस  प्रकार

 सरकार  को  दोष  देने  लगते  हैं  ।  का  संक्षिप्त  विवरण  नहीं  चाहिये  था  ।  में

 तो  केवल  यह  जानना  चाहता  था  कि  इस  विधि

 पंडित  ए०  आर०  शास्त्री  :  अवशिष्ट  केਂ  दण्ड-सम्बन्धी उपबन्धों  के  प्रवर्तन  के  विषय

 मूल्य  के  चुकाने  में  कितना  समय  लग  जायगा
 ?

 में  इसका  अभियान  कहां  तक  हो  रहा  है  ।

 हो  सकता  है  कि  किसानों  को  अत्यधिक  हानि
 श्री  टी०  टोयो  कृष्णमाचारी  :  इस  में

 पहुंच  जाय
 |

 भी  एक  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा

 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  मेरे
 है  ।  श्रीमान ्  जैसा  कि  सम्भवतः  आप  को

 माननीय मित्र  को  जो  यू०  पी०  से
 आ

 रहे  हैं  ज्ञात  ह  प्राक्कलन  समिति  का  ऐसा  विचार

 यह  ज्ञात  होना  चाहिये  कि  यह  सब  क्लेश  था  कि  इस  मंत्रालय  से  संलग्न  दाखा

 इस  लिये  उत्पन्न  हुआ  कि  हमें  एक  रुपयाਂ  की  कुछ  आवश्यकता  नहीं  हे  ।  हम  उस  स्थिति
 ५... ५

 १२  आन  दन  पड़े  ।  यदि  हम  ने  १  रु०
 ८

 आने  की  जांच  करते  रहे  हें  ।  क्योंकि  जो  भी  सुझाव

 मूल्य  दिया  होता  तो  इस  संकट  का  सामना  इस  सदन  की  किसी  समिति  द्वारा  प्राप्त  हो

 न  करना  पड़ता  ।  उपभोक्ता  चीनी  को  उसकी  अभियुक्ति  अविलम्ब  होनी  आवश्यक

 खरीद  लेता  ।  fas  व्यापारी  है  ।
 हमें  ऐसा  अनुभव  हुआ  कि  जो  थोड़ा  बहुत

 को  बेच  सकता  और  यह  सब  कुछ  देखने  में  च  इस  समय  हो  रहा  है  कहीं  वह  भी

 न  आता  ।  यह  सब  कठिनाइयां  केवल  इसी  समाप्त न  हो  जाय  ।  हम  ने  स्थिति की

 लिये  उत्पन्न  हुई  हें  कि  हमने  एक  ऐसा  मृत्य  पड़ताल  की  ।  हम  इस  निष्कर्ष पर  पहुंचे  है  कि

 निर्धारित  कर  डाला  जो  उत्पादक  के  लिये  जब  तक  इन  अधिकारियों को  तलाशी  लेने

 का  अधिकार  नहीं  दिया  जायगा  वह  अधिक तो  आधिक  मूल्य  था  परन्तु  उपभोक्ता  के

 लिये  अनार्थिक  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  सफल  रीति  से  इन  उपबन्धों  की  आपूर्ति

 कि  कितना  समय  लगेगा  ।  माननीय  सदस्य  नहीं  कर  सकेंगे  ।  इस  आशय  की  पूरी

 को  मुझ  से  बेहतर  जानना  चाहिये  ।  के  लिये  में  ने  दण्ड-सम्बन्धी उपबन्धों  को
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 संशोधित करने  पर  भी  विचार  किया ।  सरकार  बड़े  उद्योगों  का  छोटे  उद्योगों  की

 परन्तु  fax  यह  सोचा  गया  कि  इस  विषय  अपेक्षा  अधिक  ध्यान  रखती  है  |

 पर  अभी  और  विचार  किया  जाय  ।  यदि  वह  उद्योगपतियों से  पुछें  तो  वह  उन्हें

 कुछ  और  ही  कहानी  सुनायेंग े।

 श्री  सोमानी  ने  यह  सुझाव  रखा  हैं  कि

 कपड़े  के  मूल्यों  का  wet  टैरिफ  कमीशन  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती ने  सामान्यत

 को  निर्दिष्ट  कर  दिया  इस  विधि  का  समर्थन  किया  है  परन्तु  वह

 जाय
 ।

 वह  जानते  हैं  कि  में  मिल  चाहती  हैं  कि  इस  की  अवधि  केवल  एक  वर्ष

 उद्योग  को  यह  कह  चुका  हूं  कि  में  ऐसा  रखी  जाय  ।

 के  लिये  उद्यत  हूं  ।  कठिनाई  केवल

 अन्त  में  में  माननीय  सदस्यों  को  यह इस  बात  की  है  कि  इस  समय  टैरिफ  कमीशन

 के
 पास  इतना  अधिक  काम  एकत्रित  हो  रहा

 बतला  देना  चाहता  हूं  कि  यदि  में  ने  उन  की

 है  कि  उसे  काफी  समय  लग  जायगा  ।  उस  के  ओर  से  उठाये  गये  किसी  विषय  का

 उत्तर  नहीं  दिया  हू  तो  इसका  यह  अथ  न
 पास  पचास  के  = % लगभग  विषय

 धीन  हें  ।  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  टैरिफ
 लिया  जाय  कि  सरकार  उसकी  उपेक्षा  कर

 रही  है  ।  हम  सम्पूर्ण  आलोचना  को  अत्यन्त
 कमीशन  इस  पर  समुचित  विचार  करेगा

 परन्तु  मुझे  डर  हूँ  कि  कहीं  मूल्य  इस  से  भी
 महत्वद्याली  समझते  ह्  ।  वास्तव  में  जहां

 कम  न  कर  दिये  जायें  ।  तक  इस  विधि  का  सम्बन्ध  हे  सरकारी  पक्ष

 और  अन्य  पक्षों  में  कोई  विशेष  मतभेद  नहीं

 श्री  गोपाल  राव  ने  कई  एक  प्रस्तुत  हे  इसके  ध्येय  के  विषय  पर  सभी

 किये  हे  ।  आप  ने  पूछा  हूं  कि  मूल्यों
 का

 सहमत  हें  ।  इसकी  कार्याऩ्वित दोष

 निर्धारण  किस  सिद्धान्त  के  आधार  पर  किया  हो  सकता है  परन्तु  जहां  तक  हो  सका  उसे

 जाता  है  ।  इस  विषय  पर  निश्चयात्मक रूप  ठीक  करने  का  प्रयत्न  किया  जायगा  ।

 से  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता
 ।

 वास्तव  में
 इसकी  कालावधि  को  सीमित  करने  से

 सिद्धान्त  यह  है  कि  इस  बात  का  ध्यान  रखा
 कोई  विशेष  लाभ  नहीं  होगा  ।  चर्चा  के  लिये

 जाय  कि  उपभोक्ता  कहां  तक  दे  सकता
 अवसर  मिलते  हैं  और  यदि  मुझे  पूर्व

 मूलोत्पादक को  क्या  feat  जाना  उचित  सूचना  दी  जायगी  तो  में  माननीय  सदस्यों

 होगा  और  निर्माण  परिव्यय  क्या  लगना  के  प्रश्नों  का  उत्तर  दे  ८६  |

 चाहिये  ।  आपने  कहा  कि  सरकार  पूंजीपतियों  श्री  थ क०  ato  गुहा
 :

 माननीय  मंत्री  ने
 के  हितों  की  पुष्टि  कर  रही  हे  परन्तु  पूंजीपति

 प्राक्कलन  समिति  की  रिपोर्ट  की  ओर  निर्देश

 कहते  हैं  कि  यह  सरकार  उनकी  शत्रुता
 पर

 किया  है  जिस  में  प्रवर्तन  पुलिस वर्ग  को  हटाये

 तुली
 हुई  है  ।  जानें  की  सिफारि दा  की  गई  है

 ।
 क्या  सरकार

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 क्रम  पत्र  पर  आज  |
 का  विचार  उक्त  सिफारिश  की

 के  लिये  आध  घण्टे  की  चर्चा  भी  रखी  हुई  करने  का  है  ?

 है  पर  माननीय  श्री  रामशेषय्या

 उपस्थित  नहीं  अतः  यह  चर्चा  नहीं  होगी
 ।  उपाध्यक्ष  महोदय  we  सम्बन्ध  में

 प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  निर्देश
 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  शनी

 नाश लि गम  चेट्टियार  ने  जहां  अन्य  बातों  की
 किया  गया  था  और  यह  निश्चय  हुआ  था

 प्रशासन  की  हैं  वहां  साथ  यह  मी  कहा  है
 कि  कि  अभी  इसे  चलने  दिया  जाय

 ॥
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 संशोधन  विधेयक

 श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  यह  विषय
 कोशिश  की

 ।
 इस  में  कोई  शक  नहीं  है

 कि

 अभी  तक  सम्बद्ध  मंत्रियों  के  विचाराधीन  अगर  हम  सन्  ४६  से  अब  तक  के  हालात

 को  ग़ौर  से  देखे ंतो  कोई  नहीं  कह  सकता ह  प्रदान  यह  था  कि  यह  काम  साधारण

 पुलिस को  दे  दिया  अथवा  किसी  अन्य  हैं  कंट्रोल  कामयाब रहे  हैं  ।  वह  बिल्कुल

 मंत्रालय  के  हवाले  कर  दिया  अथवा  नाकाम  रहा  बिल्कुल  नाकारा  रहा  है

 एक  अलग  निकाय  के  रूप  में  रखा  जाय  जो  और  जो  कुछ  असर  उस  का  होने  वाला  था

 महत्वपूर्ण  मामलों  की  जांच  करता  रहे
 ।

 उस  से  हम  महरूम रहे  हें  ।  लिहाज़ा  अब

 गवर्नमेंट  को  इस  काम  को  एक  नये  तरीक़े कभी  कभी  ऐसा  भी  होता  है  कि  किसी

 विशेष  राज्य  में  किसी  बड़े  व्यक्ति  को  पकड़ना  से  लेना  ज़रूरी होगा  ।

 होता  है  दो  स्थानीय  पुलिस  यह  काम  नहीं  जब  कहा  जाता हे  कि  अफसरों में  कुछ

 कर  सकतीं  |  खराबियां  तो  उन  का  जवाब  यही

 रहता  ह  कि  सोसायटीਂ  (society)  बिल्कुल
 विचार  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हो  कर  स्वीकृत

 हुआ |

 करप्ट  (  corrupt  )  है  ।  सोसायटी तो

 पूरी.पुरी करप्ट  नहीं  हो  सकती  हां  कुछ

 खंड  -धारा  १  इत्यादि  का  संशोधन  इंडी विजुअल्स  (  individuals  )  और

 sty  fraafa  स्वामी
 कुछ  अफसर  करप्ट  हो  सकते  हैं  ।  जब

 इटीਂ  को  अफसरों से  कोई  शिकायत  होती  है
 में  प्रस्ताव करता  हूं  कि

 तो  जो  बड़े  बड़े  अफसर  हें  वह  अपने  छोटे

 पृष्ठ  पंक्ति ८  में
 ~

 FeQuuਂ  के
 अफसरों  को  सपोर्ट  (support)  करते

 स्थान  पर  आदिष्ट  किया  जाय  ॥
 हैं  लेकिन  पब्लिक  कीਂ  कोई  आवाज़  नहीं

 बिल पर  काफी  बहस हो  सुनी  जाती  |  म॑  यहां  चार  पांच  सुझाव  देना

 चकी  हैं  और  जो  उस  पर  अमंडमड  हं  उन  चाहता  हूं
 ।

 एक  यह  है  कि  कंट्रोल  प्रोडक्शन

 का  मिनिस्टर  साहब  भी  तफसील से  जवाब  (production)  पर  भी  होना  चाहिये

 दे  चके हैं  ।
 और  प्रोक्योरमंट  (  procurement

 पर  भी  |  लेकिन  हम  क्या  देखते  हू
 ?

 हम
 इस  में  कोई  दाक  नहीं  है  कि  इस  ज़माने

 देखते  हें  कि  fan  प्रोक्योरमेंट पर  ही  कंट्रोल
 में  कोई  इस  बिल  का  विरोध  नहीं  कर  सकता

 है  ।  लेकिन  इस  की  अमली  तौर  पर  जो g
 fear  जाता  और  डिस्ट्रीब्यूशन

 (distribution)  पर  कंट्रोल  किया  जाता
 बुराइयां  हैं  उन  को  कोई  एक  लमहे  के  लियें

 भी  सहन  नहीं  कर  सकता  ।  इस  कंट्रोल
 लेकिन  प्रोडक् दान  पर  कंट्रोल  नहीं  करते  |

 इसलिये  कहने  का  मक़सद  यही  =  कि (  control  )  का  यह  मक़सद  था  कि

 मलक  में  जहां  स्केरसिटी  एरियाज
 जब  इस  काटोल  में  इतनी  खराबियाँ

 (  scarcity  areas  )  और  जहां  आ  गई  हैं  तो  इस  को  एक  साल

 के  लिये  ही  रिन्यू  (renew)  करना खाने की  कमी  है  उस  को  दूर  किया  जाय

 और  सोशल  जस्टिस  (  social  काफी  होगा  |  आज  टेक्सटाइल इंडस्ट्री

 justice  )  अमल  लाई  जाय  (textile  industry)  (suffer )

 इस  मक़सद  को  पुरा  करने  के  लिये  और  कर  रही  है  और  उस  में  किसी
 क़िस्म

 इस  को  कामयाब बनाने  के  लिये  स्टेट्स की  की  जान  बाक़ी  नहीं  रही  है
 ।

 अनाज
 का

 जो

 गवर्नमेंट्स  ने  और  सेंट्रल  गवर्नमेंट ने  काफी  कंट्रोल  अमल  में  आया  है  उस  में  भी
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 feat  हें
 ।

 इसलिये  मेरी  अपील  है  मिनिस्टर  विनियंत्रण  सम्बन्धी  प्रयोग  असफ़ल  रहा

 साहब  कि  प्रोडक्शन  का  कंट्रोल  करना  हैं  ।  मद्रास के  इस  महाप्रयोग को  भरी  भांति

 भी  ज़रूरी  है
 ।

 बगर  प्रोडक्शन  पर  कंट्रोल  जानें  की  आवश्यकता है  ।  मानना

 किये  और  सिर्फ  डिस्ट्रीब्यूशन पर  हो  कंट्रोल  होगा  कि  जब  पहले  पहल  विनियन्त्रग  हुआ

 से  फायदा  नहीं  हो  सकता  |  इधर  ग्रो  मोर  तो  seat  में  वृद्धि  विशेषकर  तांजोर

 फ़ूड  (grow  more  food)  उधर  ग्रो  परन्तु  सरकार  ने  उचित  मृत्य  वाली  दुकानें

 मोर  जूट  ग्रो  मोर  काटन  ग्रो  मोर  खोल  दीं  जिस  से  मृत्य
 घट

 गये
 ॥

 है  ।  इन  में  से  किस  को  कितना

 देना  चाहिये  यह  ते  करके  ज्यादा  से  ज्यादा
 मेरा  अभाव  वाला

 जिला  परन्तु  वहां  विनियंत्रण
 भली  भांति

 खुराक़  को  बढ़ाना  जरूरी  होगा  ।  और  एकਂ

 साल के  बाद  ही  हम  को  इस  का  मतालबा
 बल  रहा  है  और  लोगों  को  सुख  और  शान्ति

 करना  चाहिये  और  सारे  हाउस  को  इस  का  अनुभव  हो  रहा है  |

 पर  फिर  से  ग़ौर  करना  ज़रूरी  होगा  ।  में  नियन्त्रणों  नहीं  कहता

 इसलिये  अभी  इस  को  एक  साल  के  लिपे  हूं  परन्तु  देश  की  वर्तमान  परिस्थितियों  को

 बढ़ाना  काफी  होगा  ।  उसके  बाद  हम  को
 देखते  gi  इनका  प्रयोग  बहुत  कम  होना

 देखना  चाहिये  कि  यह  किस  हद  तक  चाहिये  |  जहां  जहां
 और  जब  जब

 सरकार

 अथवा  जनता  ऐसा  अनुभव  करे  कि  कोई
 याब  हुआ  है  और  उस  से  हम  को  किस  हद

 तक  फायदा  पहुंचा  हे  ।  इसलिये में  जरूरी  विशेष  नियन्त्रण  हटाया  जा  सकता  है  तो

 समझता हुं  कि  एक  साल  काफी है  और  दो  उसे  देना  ही  उचित  ।  खाद्यान्न

 के  विनियंत्रण  के  विषय  में  मद्रास  ने साल
 के

 लिये  इस  को  पास  करना  ज़रूरी  नहीं

 इतना  कहते  हुये  में  अपने  अमेंडमेंट  को
 प्रदान  किया  है  और  हमें  उन्हें  इत  प्रयोग

 पर  बधाई  देनी  चाहिये
 ।

 अभी  से  यह  नहीं मूव  (move)  करता  हूं  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हो  कर  अस्वीकृत  हुआ  ।  कहा  जा  सकता  कि  यह  प्रयोग  Kay  रहा

 खंड  २  को  विधेयक  का  अंग  बना  लिया

 गया  माननीय  मन्त्री  ने  स्वयं  स्वीकार  किया

 हैं  कि  नियन्त्रण  सम्बन्धी  वर्तमान  सशस्त्र
 खंड  ३  को  विधेयक  का  अंग  बना  लिया

 गया  ।  ठीक  नहीं  चल  रहा  हैं  ।  यदि  वितरण  का

 राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाय  तो  इसका
 खंड  १  को  विधायक  का  अंग  बना  लिया

 सुधार हो  सकता हैं  |

 विधेयक  का  नाम  तथा  अधिनियमन  बाबू  रामनारायण  सिह

 सुत्र  विधेयक  अंग  बनाये  गये  |  :  कंट्रोल  (control  )  के  सम्बन्ध

 श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  में  प्रस्ताव
 में  कुछ  कहना  और  मथुरा  शब्दों  में

 करता हूं
 यह  तो  बिल्कुल  ही  असम्भव  सभापति

 को  पारित  किया  जाय  ।''
 कंट्रोल  तो  वह  खोज  है  जो  करों

 आनी  नहीं  चाहिये  थी  ।  मनुष्य  कोई  काय
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 करता  है  तो  उस  म  से  उस  का  चरित्र

 थ्री  दामोदर  मेनन
 या  उस  की  शक्ति  प्रतिबिम्बित  होती है  ।

 श्री  गोपाल  राव
 ने

 कहा  है  कि  मद्रास  में  उसी  तरह  सरकार  भी  कोई  काम  करता  है
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 रामनारायण

 तो  उस  से  मालूम  होता  है  कि  किस  ढंग  की  देगी  तो  उस  विभाग  में  जो  क़रीब.'४५  हज़ार

 सरकार  कैसी  उस  की  नीयत  है  और  आदमी  काम  कर  रहे  उन  का  FAT

 कसी  उस  की  शक्ति  है  ।  यहां  जो  यह  कंट्रोल  में  उन  मंत्री  महाशय  का  नाम  जानता

 ह  उस  के  बारे  में  कहा  जाता  है  कि  निष्फल  लेकिन  उन  को  बुरा  इसलिये  में

 मद्रास  में  जो  कंट्रोल  उठ  गया  तो  निष्फल  उन  का  यहां  पर  नाम  नहीं  लूंगा  ।  में  ने
 उन

 हुआ  ।  उपाध्यक्ष  न  जाने  कब  से  को  अपने  कानों  से  खुद  कहते  यह  FAT

 दुनिया  कब  से  मानव  समाज  पवार  कि  अगर  यह  कंट्रोल  हटा  दिया  जायगा  तो

 में  न  जाने  कितनी  सरकारें  आई  और  यह  '४५  हज़ार  आदमी  क्या  काम  करेंगें

 किन्तु  कहीं  इतिहास  में  नहीं  मिलता  है
 कि  और  कहां  जायेंगे  |  अब  भला  बतलाइये

 इस  का  लगाया गया  था  कि  उन  मंत्री  महोदय  को  ४५  हज़ार  करमें

 यह  तो  अजीब  समय  आ  गया  अजीब  चोरियों  का  तो  ख्याल  लेकिन  इस  कंट्रोल

 सरकार  आ  गयी  है  कि  सब  चीज़ों  पर  कंट्रोल  के  रखने  से  जो  ३५  करोड़  भारतवासियों

 कर  दिया  ।  यहां  तक  कोई  बोलने  नहीं  की  दुर्दशा  हो  रही  उन  के  सुख  दुख  का

 पाता  है  ।  लोगों  के  बोलन  और  वोट  देने  कोई  ख्याल  नहीं  है  ।  मेरी  राय  है  कि  यह

 पर  भी  कंट्रोल  हो  गया  इस  तरह  की  बातें  कंट्रोल  कदापि  सफल  नहीं  हो  सकता  है
 आ  गई  हैं  ।  क्योंकि  न  तो  गवर्नमेंट  की  नीयत  ठीक  हैं

 और  न  उसे  अक़ल  है  कि  वह  इस  को  चला

 में  एक  सीधी  सी  बात  कहता  हूं  और
 सके  और  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  रामायण  का

 इसे  हृदय से  कहता  हूं  और  दुख  कहता

 हु  कंट्रोल  के  सम्बन्ध  में  जैसी  और  लोगों
 फूले फले  न ने  भी  कभी  सरकार  का  दावा  यह  कहने

 के  लिये  नहीं  हुआ  कि  सफलीभूत

 हुआ  है  ।  और  न  आज  उन  के
 मूरख हृदय  न

 किसी  के  यह  कहने  ताक़त हें  जो  गुरु  मिलतीं  विरंचिसम  ॥

 कि  यह  किसी  ज़माने  में  सफलीभूत  होगा  |
 के  के  के  कै  के

 तब  उपाध्यक्ष  में  आप  से  पूछता
 सका अथ  यह  ह

 हूं  कि
 जब  जो  जो  कभी  उपाध्यक्ष  क्या  जरूरत  जो

 भूत  नहीं  हुई  और  न  होने  को
 तो

 sa  को  हिन्दी  समझते  हैं  वह
 अथ

 स्वयं

 जारी  इस  से  बढ़  कर  दुनिया  मं
 समझ  जो  हिन्दी  ही  नहीं  जानते

 भर  क्या  मूखंता  हो  सकती  हे
 ?

 वह  इस  का  अर्थ  भी  नहीं  समझ  सकते
 ।

 मुझे  यह  बहुत  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता
 बाबू  रामनारायण  सिंह  :

 में  तो

 इस  का  अर्थ  कर  ही  देता  हूं
 ।

 बेत
 का

 एक
 है  और  में  किसी  को  भला  बुरा  कहना  नहीं

 afer  यह  ऐसी  चीज़  है  कि  जिस  पौधा  होता  उस  में
 फल

 नहीं  और

 को  मुझे  आप  से  कहना  ही  पड़ेगा
 ने  यदि  आकाश  से  पानी  की  जगह  अमृत  की

 बर्षा  भी  तो  भी  बेत  के  गाय  में  फल एक  मंत्री  को  यातो यहां हाउस  (House)

 में  या  किसी  कमेटी  मीटिंग  में  यह  कहते  नहीं  हो  सकते
 ।

 इसी  तरह  यह  ठीक  कहा

 गया  है  किं  यदि  किसी  qa  पुरुष  को  ब्रह्मा



 orr
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 सं  विधेयक

 समान  गुरु  भी  मिल  तो  भी  मुख  मनुष्य  हूं  और  भगवान  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि

 के  हृदय  में  ज्ञान  उत्पन्न  नहीं  हो  सकता  |  सरकार  को  सदबुद्धि  दे  ताकि  वह  कंट्रोल

 को  उठा  ले  और  उस  के  जारी  रहने  से  यह

 श्री  भार०  एस०  तिवारी  जो  भ्रष्टाचार और  बर्बादी हो  रही  वह

 दतिया-टीकमगढ़ )  रामायण में  यह  भी  रुक  सके  ।

 तो  लिखा  सतसंगति

 पाये  अब  कपड़े  पर  कंट्रोल  की  क्या  आवश्यकता

 में  नहीं  समझता  ।  हम  अपना  कपड़ा  दूसरे

 बाबू  रामनारायण सिंह  :  मेरे  कहने  का  देशों  में  भजते  हें  तब  फिर  कंट्रोल  को  यहां

 अभिप्राय  है  कि  सरकार  ठीक  उस  aa  जारी  रखने  का  क्या  कारण  है
 ?

 की  तरह  काम  कर  रही  उस  में  अक़ल
 एक  माननीय  सदस्य  :  अब  तो  कपड़े  पर

 नहीं  है  और  न  होने  की  आशा  है  ।  जेसा
 से  कंट्रोल उठ  गया  हैं  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  नें  एक  समय  हमें  बतलाया

 था  कि  उन  के  जिले  हिसार  में  लाखों  मन
 बाबू  रामनारायण fag  :  नहीं  उठा  है

 चना  बर्बाद  हो  और  कंट्रोल  की  वजह

 से  कहीं  जा  न  सका  ।  और  में  आप  को
 अगर  उठ  तो  कोई  बात  zt

 नहीं  थी  मंत्री  कहें  कि  कंट्रोल  उठ

 लाऊं  कि  में  अभी  जम्मू  प्रदेश  से  हो  कर  वह  तो  कहते  हें  अगर  मंत्री  ने  आप  को

 भाया  रास्ते  में  मकेरियां  स्टेशन  पर  में ने
 अघिकार  दे  दिया  हो  ऐसा  कहने  का  तब  तो

 सुना  कि  लाखों  मन  चावल  बर्बाद  हो  रहा
 दूसरी  बात  वह  दूर  की  बात है  ।

 अब  आप  देखिये  कि  ऐसे  समय  में  जब

 देश  में  लोग  भूखे  मर  रहे  इस  तरह  अनेक
 भाखिर  में  में  यह  कहूंगा  कि  कंट्रोल  यहां

 इस  देश  में  नहीं  रहना  यह  बिल्कुल

 जगहों  पर  ग़ल्ला  बर्बाद  होता  है  और  इन
 अस्वाभाविक  इस  देश  की  काफी

 से  मालूम  पड़ता  है  कि  हमारा  कंट्रोल  कितना

 नाकामयाब  रहा  है  और  में  तो  इस  को  किसी
 बुराई  हो  चुकी  है  और  हो  रही  है  ।  इस  कारण

 से  में  इस  का  घोर  विरोध  करता  हूं  और  मंत्री
 भी

 रूप  में  यहां  पर  नहीं  रखना  चाहता  |

 महोदय  से  अपील  करता  हूं  कि  वह  इस  को
 कंट्रोल  तो  तभी  सफ़ल  हो  सकता  है  जब  आप  वापस ले  ।

 के  पास  उसको  अमल  में  लाने  के  लिये  पर्याप्त

 साधन  आप  में  समुचित  ताक़त  हो  और  उपाध्यक्ष  महोदय :  माननीय  मंत्री  |

 आप  ग़ल्ले  के  समुचित  वितरण  का  ठीक

 ठीक  इन्तजाम  कर  लेकिन  न  तो  आप
 प्रकार  कई  माननीय  सदस्यों

 के  पास  उस  के  लायक़  ताक़त  न  साधन  नें  बोलने  की  इच्छा  प्रकट  की  परन्तु

 हूं  और  न  ही  आप  में  उस  के  लायक़  अक़ल  ध्यक्ष  महोदय  ने  यह  बात  सदन  पर  छोड़

 और  ईमानदारी  ऐसी  हालत  में  कंट्रोल  दी  कि  क्या  इस  विषय  पर  अधिक  चर्चा  होनी

 को  बनाये  रखना  और  देश  को  बर्बाद
 चाहिये |  सरदार  ए  एस०  प्रहार  द्वारा

 और
 यहां  की  जनता  को  भूखों  मारना  किसी  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  कि  इस  प्रश्न  पर  मत

 हालत  में  भी  उचित  और  ठोक  नहीं  है  ।
 लिया  जाय

 ।
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 ।  )

 में  इस  कंट्रोल  के  विरोध  में  और  भी  बहुत

 सी  बातें  आप  को  बतला  सकता  लेकिन  श्री  ढी  ०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  किसी  उत्तर

 ज्यादा  न  कह  कर  इस  का  घोर  विरोध  करता  ही  आवश्यकता act  है  ।
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 विधेयक  विदेशी

 उपाध्यक्ष प्रदान  यह  है  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हो  कर  स्वीकृत  हुआ  |

 को  पारित  किया  जाय  1”
 सदन  को  daw  साढ़े  तीन  बजे  समवेत

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ।  हुई

 महोदय
 अध्यक्ष-पद  पर  आसीन

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  (  द्वितीय  निष्क्रांत  सम्पत्ति  व्यवस्थान

 विधेयक
 (aarrra ) )  विधेयक

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०
 पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०

 टी
 ०  कृष्णमाचारी )  डा०  काटजू  दूसरे

 में  प्रस्ताव करता  हूं  कि  :

 सदन  में  कायंव्यस्त  अतः  उन  के  नाम
 सम्पत्ति  १९५०,

 में  जो  प्रस्ताव  रखा  हुआ  है  उसे  में  प्रस्तुत  को  निम्न  श्री  एम०  अनन्त शय नम

 करता हूं  :
 लाला  अमित  श्रीमती  सुभद्रा

 दण्ड  प्रक्रिया  १८९८,  में  अग्रेतर
 श्री  जगन्नाथ राव  कृष्णराव

 संशोधन  करने
 वाले

 विधेयक
 में

 राज्य
 श्री  नरेन्द्र  पी०  श्री  एच०  सी०

 द्वारा  किये  गये  निम्न  संशोधन  पर  विचार  श्री  नेमी चन्द्र  श्री  राम

 किया  जाय  :
 प्रताप  पंडित  चतुर नारायण

 के  खंड  ७  में
 मुख्य  श्री  ज्वाला  ज्ञानी  गुरमुख  सिंह

 अधिनियम at  प्रस्तावित  धारा  श्री  सय्यद  मुहम्मद  अहमद  करनल

 बी०  एच०  श्री  दिगम्बर  श्री

 म
 १२२

 के  खंड  के  अन्त

 दाऊद  ‘sO  operating’  मूलचन्द  श्री  कनहय्या  लाल

 प्रकार  काम  करने  श्री  सय्यद  लक्ष्मीकान्त

 जोड़  दिये  जाय  |
 ~  a

 श्री  बसन्त  कुमार  पंडित  ठाकुर  दास

 यह  संशोधन  इस  धारा  में  इस  सदन  श्री  राधाचरण
 चौधरी  हदर

 श्री  रोहिणी  कुमार  श्रीमती
 द्वारा  किये  गये  संशोधन  के  फलस्वरूप  हुआ

 इस  ससदन  ने  यह  दाब्द  के  रूप
 सुचेता  श्री  वी०  पी०  श्री

 में
 ~

 लेਂ  जोड़  हैं  ।  विष्णु  घनदयाम  श्री  भवानी

 डा०  मानिक  चन्द  श्री
 दूसरे  सदन  का  मत  हे  कि  जब  उपरोक्त

 दाऊद  जोड़े  गये  हें  तो  यह  दाऊद  प्रकार
 केशवर  प्रसाद  श्री  पी०  एन०

 काम  करने  वालेਂ  भी  जोड़े  जाने  चाहिये ं।
 भोज  तथा  प्रस्तावक  की  एक  प्रवर  समिति

 को  सौंपा  जाये  तथा  प्रवर  समिति  को  अपना
 इस  के  संशोधन  में  कुछ  विशेष  अन्तर  नहीं

 पड़ता ।
 प्रतिवेदन  आगामी  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  के

 अन्तिम  दिवस  तक  उपस्थित  करने  का  निर्देश
 विचार  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हो  कर  स्वीकृत

 दिया  जाय  पी
 हुआ

 श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी :  में  प्रस्ताव  महोदय  के
 आग्रह

 पर

 प्रस्तावक  ने  उनका  नाम  vat  सुची  में
 करता हूं

 में  राज्य  परिषद्  द्वारा  ये  निकाल दिया  1)

 किये  गये  संशोधन को  स्वीकार  श्री  ए०  पी०  इस  प्रस्ताव  का

 किया  जाय  े  सम्बन्ध  एक  अतिसुक्ष्म  विषय  से  हैं
 ।

 निष्क्रिय
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 सम्पत्ति  avert  विधि  इस  सदन  में  एक
 मानों  को  लौटाई  गई  हें  में  ने  १६  जुलाई

 विवादास्पद  विषय  हैं  ।  एक  ओर  तो  यह  कहा  १९५२  को  यह  बतलाया  था  कि  यह  सब

 जा  रहा  है  कि  यह  विधि  समुदाय  के  एक  सम्पत्तियां विशिष्ट  नीति  सम्बन्धी  नीतियों

 पक्ष  को  कुचलने के  लिये  निकाली गई  है  और  के  अधीन  लौटाई  गई  हें  ।  में  ने  उन  निर्णयों

 दूसरी ओर  यह  दोषारोपण  हो  रहा  है  कि  का  उल्लेख  भी  किया  था  |  सरकार  का  पहला

 सम्पत्ति  को  लुटाया  जा  रहा है  ।  महत्वपूर्ण निर्णय  तो  यह  था  कि  ऐसे  व्यक्तियों

 मंत्री  को  मुगल  सम्राट से  उपमा दी  गई  की  सम्पत्तियां लौटा  दी  जायें  जो  निष्क्रान्त

 है  जो  सम्पत्ति  के  विषय  में  अपनी
 घोषित  हो  चुके  हें  परन्तु  जो  वास्तव  में  कभी

 मनमानी  किये  जा  रहा  है  ।  मेरा  निवेदन हैं  भी  भारत  से  बाहर  नहीं  गये  थे  ।

 त
 ए  |  इस  fara  के  अंतगर्त  मत्स्य  और

 गुड़गांव  के  मेवों  पंजाब  में  अम्बाला

 में  दो  वक्तव्यों  की  ओर  निर्देश  करूंगा  और  गुड़गांव  जिलों  के  मुसलमानों  को  और

 जो  इस  सदन  के  दो  माननीय  सदस्यों  द्वारा  लगभग  ¥2  ऐसे  व्यक्तियों को  जिन्हें

 आयव्ययक  सम्बन्धी  सामान्य  चर्चा  के  समय  गत  रूप  में  प्रत्यास्थापन सम्बन्धी  प्रमाण  पत्र

 सम्पत्तियां  लौटाई  गई  थीं
 दिये  गये  ।  दोनों  सरदार  हुक्म  दिये

 और  डा०  श्यामा  प्रसाद  मुखर्जी  पुराने  सदस्य  जांच पर  यहं  पता  चला  था  कि  यद्यपि

 उन्हें  निष्क्रिय  घोषित  कर  दिया  गया  था

 वह  वास्तव  में  भारत से  बाहर  नहीं  गए  थे
 सरदार  gan  सिंह  ने  तो  कहा  हे

 कि  बहुत  यह  एक  वर्ग  विशेष  है  ।

 से  मुसलमान  लौट  आये  हें  और  उन  की

 सम्पत्ति  उन्हें  लौटा  दी  गई  हैं  ।  प्रत्याशा  तो  दूसरा  वर्ग  fray  fare  सम्पत्ति  लौटाई

 थी  कि  केवल  और  यू०  पी०  गई  उन  मुसलमानों का  था  जौ  फ़रवरी  से

 में  ही  ५००  करोड़  रुपये  १९५०,  तक  के  कालान्तर में  उत्तर  प्रदेश

 की  सम्पत्ति  इस  संचिति  के  लिये  प्राप्य  हो
 से  चले  गये  थे  ।  इस  प्रसंग  में  भारत  सरकार

 ने  १९५०  में  हुये  नेहरू-लियाकत

 वालोंਂ  को  उनकी  सम्पत्तियां  लौटा  दी  जाने  समझौते  के  उपरान्त  उन  लोगों  का

 स्थापन  तथा  पुनर्वास  स्वीकार  कर  लिया  । के  पहचान  यह
 संचिति  ५०  अथवा

 इस  समझौते  के  अन्तर्गत  आने  वाले  व्यक्तियों ७०  करोड़  ही  रह  जायेगी  ।

 की  संख्या  २३,९९१  थी  ।

 डा०  श्यामा  प्रसाद  मर्जी  ने  भी  इसी

 प्रकार  का  वक्तव्य  दिया  है  ।  आप  ने  कहा  है
 तीसरी  श्रेणी  उन  व्यक्तियों  की  थी

 जिन  के  प्रसंग  भारत  सरकार  द्वारा  निर्गमित कि  यह  सब  कुछ  मुसलमानों  के  एक  एसे

 को  प्रसन्न करने  के  उद्देश्य  ते  किया  गया  है  जो
 अधिसूचना  संख्या  एस०  आर०  ओ०  २६०

 भारत  को  छोड़  कर  पाकिस्तान  चले  जाने
 दिनांक  ३  १९५०,  के  अन्तरगत  आते

 हैं  अनुसार  धारा  २  (१), का  farag HU TE ST कर  चके  हैं  ।
 अधिनियम  संख्या  ३१,  १९५०,  के  अन्तर्गत

 इस  सदन  में  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देते  विद्वेष  वर्ग  के  व्यक्तियों  को  छूट  दी  गई  थी  ।

 हुये  कि  foam  सम्पत्ति  अधिनियम  के  इस  प्रकार  का  प्रत्यास्थापन केवल  चार

 अन्तर्गत  किस  प्रकार  की  सम्पत्तियां  प्रसंगों  में  हुआ  है  ।  इस  के  तीन
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 विधेयक

 विदेशियों  के  प्रसंगों  में  भी  सम्पत्तियों  का

 [  श्री ए०
 पी०  जैन ]  का  अधिक  स्पष्टीकरण  हुआ  तो

 दाऊद  की  न्यायोचित  परिभाषा  निर्धारित

 प्रत्या स्थापन किया  गया  है
 अर्थात्  ऐसा  व्यक्ति  जो  उपद्रवों  अथवा

 सदन  को  भली  भांति  ज्ञात  है  कि  गत
 उपद्रवों  के  भय  अथवा  दो  अधिराज्यों  की

 पांच  वर्षों  में  निष्क्रिय  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  fate  के  कारण  पाकिस्तान  चला  गया  ,

 में  कितने  ही  अध्यादेश  तथा  अधिनियम  या  tar  व्यक्ति  जो  पाकिस्तान  में  रह  रहा

 निकाले  जा  चुके  हें  ।  प्रारम्भ  में  तो  यह  सब  हो  परन्तु  जो  अपनी  सम्पत्ति  की  देखरेख

 राज्य  विधियां  थीं  ।  १९४९  में  एक  mee  के  लिये  उचित  प्रबन्ध  अथवा  व्यवस्था  त

 विधेयक  का  परिचालन  राज्यों  में  किया  कर  सकता  था  एसा  ब्यक्ति  जिसे  किन्हीं

 गया  जिसके  बहुत  कुछ  अनुकूल  राज्य  विधियों  परिस्थितियों में  परित्थजित  अथवा  निष्क्रान्त

 को  बना  लिया गया  ।  अध्यादेश  सम्पत्ति  की  प्राप्ति  हो  चुकी  हो  ।  इस
 से

 संख्या  २७,  १९४९,  निगंदती  जो  स्पष्ट  हो  गया  कि  कितनी  ही  सम्पत्तियों

 सारे  भारत  को  लागू  होता  था  और  इस  को  जो  विधि  द्वारा  froma  सम्पत्ति  घोषित

 अध्यादेश को  आगे  चल  कर  १९५०  हो  चुकी  थीं  और  जो  कस्टोडियन  के

 निष्क्रिय  सम्पत्ति  व्यवस्थान  अधिनियम  कार  में  चली  आ  रही  थीं  अब  निष्क्रान्त  सम्पत्ति

 के  रूप  में  परिणत  किर  दिया  गया  ।  इन  सभी  नहीं  समझा  जाना  चाहिये  |

 अध्यादेशों  तथा  विधियों  में  भिन्न-भिन्न  राजयों

 में  नहीं  समझता  कि  कोई  भी  माननीय
 द्वारा  निष्क्रिय  सम्पत्ति  की  भिन्न  भिन्न

 भाषायें  दी  गई  हैं  ।  वास्तव  पहले
 सदस्य  यह  कह  सकता  हे  कि  यद्यपि  कोई  व्यक्ति

 भारत  को  छोड़  कर  पाकिस्तान नहीं  भी सम्पत्ति  शब्दों  की  परिभाषा  इनकी  वर्तमान

 परिभाषा  से  भिन्न  थी  ।  इसका  कारण  यह
 गया  हो  तो  केवल  कुछ  एकਂ  प्रादेशिक

 था  कि  उस  समय  इन  अध्यादेशों  तथा  भाषाओं  के  आधार  जो  पहले  अधिनियम

 में  दी  गई  थीं  जो  नितान्त  भिन्न  परिस्थितियों
 नियमों  का  निर्माण  निष्क्रामकों की  सम्पत्तियों

 में  बनाया  गया  उसे  निष्क्रमण  समझा
 के  संरक्षण  के  हेतु  हुआ  था  ।  आरम्भ  में  तो  यह

 सम्पत्तियां  मांगने  पर  ही  उन्हें  लौटाई  जा
 यद्यपि  का  अर्थ  ही  अब

 सर्वथा बदल  चुका  है
 सकती  थीं  ।  परन्तु  बाद  में  पाकिस्तान

 की

 नीति  की  प्रतिक्रिया के  फलस्वरूप

 स्थापन  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिये  गये  ।  अतः
 अब  में  सदन  को  बतलाना  चाहता  हूं

 fe  कितनी  सम्पत्ति  ऐसे  लोगों  को  पुनः
 इस  से  निष्क्रामकों को  किसी  प्रकार  की

 सुविधा  प्राप्त  होने  के  स्थान  पर  उल्टी  उन
 लौटाई  गई  है

 ।
 पंजाब  के  गुड़गांव

 ज़िले

 के  अधिकारों  पर  रोक  सी  लग  गई  |
 में  ४,७१३  मेव  परिवारों  को  29,239

 एकड़  भूमि  लौटाई  गई  है  ।  अलवर  में  ४,३६०

 पूर्वी  पंजाब  निष्क्रिय  सम्पत्ति
 व्यक्तियों  को  90,20  एकड़  और

 वर्ष  १९४९,  और  १९४७  के  निष्क्रान्त
 पुर  में  ४६,९४२  व्यक्तियों  को  \9R,0 RO

 सम्पत्ति  अधिनियम  में  की  भिन्न

 एकड़  लौटाई  गई  |  इन  के  अतिरिक्त  अम्बाला
 परिभाषायें  दी  गई  हैं  ।  यही  भेद  उत्तर  प्रदेश  में  २८०  परिवारों  को  १५,६०६  एकड़  और

 और  बम्बई  की  विधियों  में  पाया  जाता  है
 ॥

 ऐसे  मुसलमान  परिवारों को  जो  मेव  नहीं
 जब  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  व्यवस्थान

 थे  १२,९७९  एकड़  भूमि  लौटाई  गई
 ।  सब

 १९५०  में  पारित  और  इस  विषय  मिला  कर  इन  वर्गों  को  BLUES  एकड़
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 धाक

 भूमि  लौटाई  गई  जब  fe  कुछ
 froma  में  ने  यह  सब  कुछ  विस्तार  में  इसलिये

 भूमि  KW TAT  ६०  लाख  एकड़  होती  वर्णन  किया है  क्योंकि  सदन  में  सरदार

 इसके  अतिरिक्त  ४२  व्यक्तिगत  प्रसंगों
 हुकम  सिह  ने  और  डा०  श्यामा  प्रसाद  मुखर्जी

 में  लगभग  १८,८२,०००  रूपये  की  सम्पत्ति  ने  सरकार  पर  बहुत  बड़े  आरोप  लगाये थे

 वास्तव  में  जब  कभी  सरकार  ने  धारा  १६.
 लौटाई  गई  ।  यह  वह  लोग  थे  जो  पाकिस्तान

 नहीं  गये  थे  वरन्  भारत  में  ही  रहे
 प्रधान  के  अन्तरगत  कार्यवाही की  है  तो

 सिद्धान्तों के  आधार  पर  ही  की  है  ।
 मंत्रियों  के  समझौते  के  अन्तर्गत  लगभग

 २४,०००  व्यक्ति  जो  फ़रवरी  और  मई  में  सरकार  की  नीति  का  स्पष्ट  वर्णन

 के  बीच  पाकिस्तान  चले  गये  थे  भारत  कर  देना  चाहता  gt  हम  ने

 लौट  आये
 ।

 ऐसे  लोगों  को  २८  १९५२,
 की  परिभाषा  १९५०  के  अधिनियम  में  दे  दी

 तक  लगभग  2,49, 000  रुपये  की  सम्पत्ति
 हुई  है  और  हम  उस

 परिभाषा  को  स्वीकार

 लौटाई जा  चुकी  है  ।  करते  हैं  ।  जिस  किसी  को  यह  परिभाषा  लागू

 तीसरी  श्रेणी  उन  लोगों  की  है  जिनहें  होती  उसकी  सम्पत्ति  अभिरक्षक  द्वारा

 १९५०  की  अधिसूचना  लागू  होती  ले  ली  जाती  हैं  ।  यदि  कोई  सम्पत्ति  किसी

 है  ।  इस  में  दो  प्रकार  के  व्यक्ति  आते हैं  :  पुराने  अध्यादेश  आदि  के  अन्तर्गत  ली  जा

 एक  तो  वह  जो  पाकिस्तान  जा  चुके  थे  और  चुकी  हो  परन्तु  वर्तमान  विधि  के  अंतगर्त

 परमिट  प्रणाली  के  लागू  होने  के  पहले  लौट  वह  froma  सम्पत्ति  कीਂ  परिभाषा  में

 आये  थे  और  एक  वह  जो  पाकिस्तान  जा  कर  आती  हो  तो  उसे  लौटा  जाता  है  ।

 स्थाई  पुरःस्थापन परमिट  लेकर  लौट  आयें  इस  विधेयक  की  रचना  करते  समय  इस  बात

 थे  ।  इस  श्रेणी  में  केवल  चार  व्यक्तियों को  का  ध्यान  रखा  गया  हे  कि  जहां

 सम्पत्तियां लौटाई  गई  अर्थात् श्री  मुहम्मद

 दीन  छतरी वाला  और  तीन  अन्य  व्यक्तियों

 संचिति  को  हानि  नहीं  पहुंचनी  चाहिये  वहां

 कोई  ऐसा  उपबन्ध  भी  नहीं  होना  चाहिये

 को  ।  हमें  धारा  १६  के  अधीन  कार्यवाही  इस  जो  इस  देश  के  किसी  नागरिक  के  प्रति  किसी

 लिये  करनी  पड़ी  क्योंकि  महानिरीक्षक  ने  यह  प्रकार  के  विभेद  का  परिचायक  हो  अथवा

 विनिर्णय  दे  दिया  था  कि  उक्त  अधिसूचना  उसके  हितों  के  प्रतिकूल  चाहे  वह  व्यक्ति

 भूतलक्षी रूप में  लागू  नहीं  हो  सकती  |  इन  किसी  भी  धर्म  अथवा  सम्प्रदाय  का

 सम्पत्तियों  कुछ  मूल्य  लगभग  क्यों  नहों  ।  ऐसे  उपबन्ध  क  रूपभेद  होता

 28, 23,0 00  रूपये  बताया  जाता  है  और  अनिवार्य  होगा  ।

 अन्तिम  श्रेणी  में  चार  ऐसे  प्रसंग  आते  हैं

 जिन  में  सरकार  ने  अपने  स्वविवेक  के  आधार  गत  अधिनियम  १९५०,  में  पारित

 पर  शक्ति  का  प्रयोग  किया  जो  किसी  हुआ  था  ।  इस  कालान्तर  में  देश  सम्पूर्ण

 सुनिश्चित सिद्धान्त  पर  आधारित  नहीं  वातावरण  ही  बदल  चुका  उत  समय  कितने

 अपितु  उसके  लौटाये  जाने  के  लिये  समुचित  ही  लोग  ऐसे  थे  पाकिस्तान  चुके थे

 कारण  अवश्य  थें  ।  इन  में  तीन  तो  था  जाने  की  सोच  रहे  थे  ।  आज  हमारी  धर्म

 थे  और  एक  भारतीय  था  जो  पाकिस्तान  से  निर्पेक्ष  नीति  के  फलस्वरूप  वह  बात

 लौट  आया  था  ।  परन्तु  यह  व्यक्ति  फिर  रही  है  तथा  सभी  सम्प्रदायों  के  लोग  समान

 पाकिस्तान  जा  चुका  हे  और  वह  सम्पत्ति  सुख और  शान्ति
 का

 अनुभव  कररहे  हैं

 निष्क्रिय सम्पत्ति  बन  चुकी  है  |  यहां  तक  कि  पाकिस्तान  ने  लोगों  का  प्रवेश
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 [  श्री  ए०  पी०  जन  ]

 बन्द  कर  दिया  हैं  और  अब  वह  पुरे  परिवारों  सकता  &  कि  अमुक  व्यक्ति  निष्क्रमणार्थी

 के  आप्रवास  की  अनुमति  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  fromm  विचार  रखता  है
 |

 १९५०  में  सर्वप्रथम  ऐसा  व्यक्ति  जो  अपनी  किसी  सम्पत्ति
 नेहरू-लियाकत

 समझौते  के  दिसम्बर  तक  sera  frat  को  पाकिस्तान  में  स्थानान्तरित  करे

 की  संख्या  १०००  प्रति  दिन  परन्तु  मणार्थीਂ  होगा  ।  सिवाय उस  दशा  के  कि

 १९५१  में  केवल  ३३०  रही  और  १९५२  वह  स्थानान्तरण  अपने  पाकिस्तान  निवासीਂ

 के  पहले  छः  महीनों में  केवल  १५०  ८  aft  परिवार  के  भरण-पोषण  के  लिए  हो  अथवा

 पाकिस्तान  में  बहनें  के  लिये  गये  ।  इसी  सामान्य  व्यापार  सम्बन्ध  में  ।

 से  ज्ञात  हो  सकता  है  fe  अल्पसंख्यकों के  यदि  कोई  व्यक्ति  पाकिस्तान  में
 स्थित

 wa  में  विश्वास  समा  गया  ह  और  यह  भी  कि  किसीਂ  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  का  अजन  कर  ले  अथवा

 परिस्थितियां  प्रत्यास्थापित  हो  गई  किसीਂ  ऐसी  सम्पत्ति  को  भारत-स्थित किसी

 दुई  हैं  ।  इस  से  यह  भी  पाया  जाता  है  कि  अब  सम्पत्ति  के  बदले  में  अधिग्रहित  कर  तो  उसे

 उन  कड़े  उपबन्धों  की  आवश्यकता नहीं  रहीਂ  निष्क्रमणार्थी घो  षितਂ  किया  जा  सकता  परन्तु

 है  जो  १९५०  में  अनिवार्य  थे  |
 यह  कृत्य  १८  १९४९,  से  पुर्व  के  होने

 चाहियें  ।  यदि  वह  इसके  बाद  ऐसा  करता
 इन  संशोधनों  का  सुझाव  देते  हुये  हम

 हैं  तो  वह  निष्क्रमणार्थी नहीं  बनता

 ने  तीन  मुख्य  दृष्टिकोण अपने  सामने
 रखे

 निष्क्रामकਂ बन  जाता  है  ।

 हैं  जहां  कसी  वर्तमान  विधि

 द्वारा  जनता  के  किसी  वर्ग  को  कष्ट  पहुंचा  हम  निष्क्रमणाधियों  सम्बन्धी  इन  उप

 हैं  हम  ने  उस  विशेष  उपबन्ध  को  या  तो  हटा  बोधों  का  अपमान  करना  चाहते  कारण

 दिया  है  या  उस  में  रूपभेद  कर  दिया  है  ।  यह  है  कि  १८  १९४९
 से  अब  तक

 कहीं  कहीं  हम  ने  विस्थापितों  के  हितों के  तीन  वर्ष  बीत  चुके  हुए  यदि  किसीਂ  ऐसे

 कृत्य  के  आधार  पर  उसके  विरुद्ध  कोई  अनुमान लिये  संशोधन  का  सुझाव  दिया  है  ।

 ware  के  विचार  से  कुछ  एक  दोषों  को  ठीक  हुआ  भी  हो  तो  उसके  निरन्तर  तीन  वर्ष  तक

 करने  का  सुझाव  दिया  गया  है  |  भारत  में  रहने  से  वह  अनुमान  समाप्त
 हो

 जाता है  ।.  हमें  निष्क्रमाणार्थी के  कष्टों  पर

 अबਂ  में  इस  विधायक  के  उपबन्धों  को  एकਂ  विचार  करना  होगा  ।  वह  अपनी  बड़ी  से  बड़ी

 एक  करके  लेता  हुं  ।  इसके  अत्यघिकਂ  जरूरत  के  लिए  भी  अपनी  सम्पत्ति  को  बेच

 महत्वपूर्ण  उपबन्ध  एक  तो  निष्क्रमणाशबों
 नहीं  सकता  ।  उसे  कीਂ  अनुमति

 सम्बन्धीਂ  अध्याय  चार  का  ज अपमाजन  और  प्राप्त  करनी  होती है  ।  हिसाब  रखने  पढ़ते

 दूसरा  पुष्टीकरण  सम्बन्धीਂ  धारा  ४०  का  परिस्थितियां बदल  चुकी  हं  और  अब

 |  निष्क्रमणार्थी  की  परिभाषा  धारा  यह  उपबन्ध  विधि पुस्त  पर  नहीं  रहना

 R(s)F  दी  गई  है  ।  इससे  अभिप्रेत  हं  १५ एस  इससे  निष्क्रिय  समिति  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हो

 ब्यक्ति  जिसके  आचरण  में  अथवा  प्रलेखीय  रही है  ।  अपितु  इस  से  हमारी  जनता  के

 साक्ष्य  द्वारा  यह  fag  हो  जाय  fe  उस  का
 एक  वर्ग

 को
 अत्यन्त  हानि  पहुंच  रही

 मेरे

 विचार  पाकिस्तान में  जा  बसने  का  है  ।  परन्तु  पास  कितनी  हीਂ  ऐसी  शिकायतें  पहुंच  चुकी  हैं

 उक्त  खंड  में  कुछ  एक  ऐसे  क्यों  का  उल्लेख  कि  भारत  का  कोई  मुस्लिमਂ  नागरिक  अपनी

 किया  गया  है  जिन  से  यह  अनुमान  लगाया  जा  सम्पत्ति बेचना  चाहता  है  परन्तु  कोई  खरीदने
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 को  तैयार  तीं  है  क्योंकि  लोगों  को  यह  डर  तीसरा  अपवाद  हम  यह  रखना  चाहते  है

 रहता  है  कि  ऐसा  न  हो  कि  कहीं  धारा
 ४०

 के  कि  किसी  एक  ag  में  ५०००  रुपये तक  के

 अन्तत  उसकी  पुष्टि  न  हो  सके  |  व्यवहार  के  लिए  किसी  पुष्टि  की  आवश्यकता

 नहीं  होगी  ।  इससे  गरीब  वें  के  लोगों  के निष्क्रमणाधियों के  सम्बन्ध  में  तथा

 धारा
 ४०  के

 रूपभेद
 के

 सम्बन्ध
 में  यह  सुझाव

 सुविधा  हो  जाएगी  ।  परन्तु यदि  वहीं  व्यक्ति

 उसी  वर्ष  में
 दुसरा  पहुंच  करेगा  तो  पहला

 रखने  से  पूर्व  मेंने  भिन्न  वर्गों  के  लोगों  से  परामर्श

 किया  है  ।  वर्तमान  वस्तुस्थिति  कुछ  ठीक
 भी  रद  समझा  जाएगा  |

 नहीं  हे  ।  दूसरा  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  जब  कभी  यह  पाथा  जाय  किः  कोई  विशेष

 जिसका  gata  हमने  दिया  हूं  वह  वर्तमान  व्यवहार  दुर्भाव-प्रेरित  नहीं  है  वरण  अभिरक्षक

 अधिनियम  की  धारा  ४०  के  सम्बन्ध  में  हे  ।  के  विचार  से  कुछ  धन  बदले  में  अवश्य  दिया  गया

 इस  धारा  का  आशय  यह  हूं  कि  अभिरक्षक  के  हैं  तो  उस  राशि  को  कराके  हितार्थ  एक  सामान्य

 पुष्टीकरण  के  बिना  किसी  ऐसे  व्यक्ति  द्वारा  ऋण  के  रूप  में  पंजीबद्ध  कर  लिया  जाता  है

 सम्पत्ति  काਂ  हस्तान्तरण  जो  बाद  में  निष्क्रमण  इसी  प्रकार  हमने  धारा  ४१  को  अधिक

 aa घोषित  हो  जाय  वैध  नहीं  होगा  ।
 स्पष्ट कर  दिया  है  ।

 प्रकार  का  पुष्टीकरण  ५,२५४  प्रसंगों  में  तो
 विधेयक  के  खंड  ४  में  केन्द्रीय  सरकार

 दे  fear  गया  परन्तु  २,४३८  प्रसंगों  में  नहीं  अभिरक्षक  क  नियुक्ति  का  अधिकार  ग्रहण
 दिया  गया  |  मेरे  पास  इन  संपत्तियों  के

 wars  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  तो  सुचना  प्राप्य

 कर  रही  हूं  ।  वर्तमान  स्थिति  कुछ  अनियमित

 यद्यपि  निष्क्रिय  सम्पत्ति  सम्बन्धी

 नहीं  हू  परन्तु  जिन  ca  i  में  पुष्टि  हो  सकी  है
 कानून  के  प्रशासन  का  उत्तरदायित्व  केन्द्रीय

 उनमें  सम्पत्ति  का  मूल्य  चार  करोड़  से  कम  है
 |  सरकार  पर  राज्यों  में  अभिरक्षकों  की

 हम  अब  धारा  ४०  में  निम्न  परिवर्तन  नियुक्ति  राज्यों  द्वारा  होती  है  ।  इससे

 नाई  हो  रही  थी  ।  अतः  खंड  चार  के करना  चाहते  हें  ——

 कोई  व्यक्ति  अपनी  सम्पत्ति  का
 धन  का  पुरातन  रखा  गया  है  |

 हस्तान्तरण  करना  चाहता  हे  अभिरक्षक  के  खंड  ६  और  ७  का  सम्बन्ध  कुछ  एक

 पास  जाकर  उसे  अपनी  आवश्यकताओं  के  नाइयों  से  हैं  जो  शरणार्थियों  को  उठानी  पड़

 fara  में  बतला  सकत  है  |  हो  सकता हैं  कि  रही हूँ  ।  विमान  विधि  के  अनुसार  १४  अगस्त

 उसे  अपने  व्यापार  में  विनियोजन  के  लिए  १९४७  से  पहले  का  azar  अभिरक्षक  द्वारा

 रुपये  आवश्यकता  अथवा  उसकी  नहीं  हो  सकता  |  कई  प्रसंगों  में  देखा  गया

 लड़की  का  विवाह  अथव  उसे  कई  ऋण  है  कि  १४  १९४७  से  पहले  से  रहने

 वाले  किरायादार  ने  मकान  आदि  किवी  अपत्य चक.ना  aaa  किसी  अन्य  वास्तविक

 आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए  धन  की  व्यक्ति को  दे  रखा  हैं  |  हमारा  यह  सुझाव  है

 रत  हो  ।  यदि  अभिरक्षक  उसे  अनुमति  दे  कि  ऐसे
 प्रसंगों  में  अभिरक्षक  को  अधिकार

 दे  तो  वह  व्यवहार  ठीक  समझा  जाएगा  ।  प्राप्त  होना  चाहिए  faa  वह  व्यक्ति

 कोई  उस  पर  आपत्ति  नहीं  उठा  सकेगा  ।  निकाला जा  सके

 यदि  किसी  व्यवहार  के  सम्पादन  के  खंड  १६  द्वारा  हमारे  उस  दृष्टिकोण

 पश्चात्  दो  ad  तक  वह  व्यक्ति  भारत  में  ही  का  संहिता  बन्धन  किया  गया  है  जो  हमने

 रहता  हे  तो  उस  पर  आपत्ति  नहीं  हो  सकेगी  ।  छतरी वाला  केत  समन  हि  चर्चा  के  संबंध  में
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 था  |  महानिरीक्षक  का  तक़  यह  बढ़ा  चढ़ा  कर  कहा  गया  है  ।  में  ने  यह

 था  कि  सरकार  द्वारा  दिया  गया  प्रमाणपत्र  कहा  है  कि  नीलक्रांता  संचिति  घटते-घटते  लगभग

 b=  थ सहायक  मात्र  था  शौर  उसे  मानना  या  |  ५०  कौर  ७०  करोड़  के  बीच  रह  गई  है
 ।  एक

 मानना  उसके  अपने  स्वविवेक  पर  निर्भर  था  समय  कहा  गया  था  कि  इससे  लगभग  ३४५०

 परन्तु
 हम  उसे  एक  अन्तिम  आदेश  समझते

 |
 करोड़  रुपये  की  प्राप्ति  की  ara  है  जिस

 थू
 से  ग़रीब  दशरर्णाथियों को  रुपये  में  we  कराने

 की प्राप्ति  की  अ्राशा हो हो  सकती  है  |
 अन्तिम  संशोधन  जो  महत्वपूर्ण  है  वह

 धारा  ५२  से  संबंधित  है  ।  महानिरीक्षक  इस  निष्क्रांत  सम्पत्ति  ate  प्रतिकर  के

 का  मत  यह  था  कि  धारा  ५२  के  अंतगर्त  प्रश्न  का  गहरा  संबंध  शरणार्थियों  के  भविष्य

 भावी  हो  सकती  है  भूतलक्षी  से  है  ।  यह  लोग  चिरकाल  से  इस  प्रतीक्षा  में

 हें  कि  इस  विधि  का  प्रयोग  इस  प्रकार  से  किया
 यह  कि  वह  उन  संपत्तियों  को  लागू

 नहीं  हो  सकती  जो  १९५०  के  अधिनियम  जायगा  कि  जिस  से  कि  यहां  के  सदुभावी

 के  पहले  की  किसी  विधि  के  भअ्रन्तगत  मुस्लिमों  को  तो  किसी  प्रकार  की  हानि
 न

 होगी  परन्तु  उन  लोगों  की  संपत्तियां  सम्मिलित रक्षक  द्वारा  संभाली  गइ  |  त्न  स्पष्ट  कर  दिया

 गया  है  कि  अधिसूचना  पिछले  व्यवहारों  को  कर  ली  जाएंगी  जो  अपने  परिवारों  को

 भी  लागू  हो  सकती  है  ।  इसके  अतिरिक्त  पाकिस्तान  भेज  चुके  हें  श्र  स्वयं  भी  चले

 यह  भी
 स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  कि  किन  जाने  पर  कटिबद्ध  हैं  ।  ऐसे  कुछ  लोगों  नेमतो

 प्रसंगों  में  धारा  ५२  के  श्रन्तगंत  कार्यवाही  वहां  संपत्तियां
 भी

 प्राप्त  कर  ली  हुई  हें
 |

 धोनी  चाहिए  कौर  किन  में  धारा  १६  के  कुछ  ने  वहां  व्यापार  चला  रखे  ट
 r

 अर्न्तगत  |  श्र  उन्हें  चलाने  के  लिये  यहां  से  बड़ी  २

 धन  राशियां  भिजवा  चुके  हम  समझते  थे

 कमा री चक  आनी  मस् क़रीन  :
 कि  ऐसे  लोगों  को  यह  विधि  लागू  की  जा

 में  जान  सकती  हूं  कि  संपत्ति  का  मूल्य  किस

 अमाप  से  निर्धारित  किया  जाता  है  ?
 परन्तु हमें  यह  देखकर  अत्यन्त  दुःख

 gar  है  कि  ऐसा  नहीं  किया  गया  है
 ।  इसके

 श्री  ए०  पी०  जैन  यथासंभव  बाज़ार

 भाव  |  विपरीत  इस  सरकार  की  यही  नीति  रही  है

 कि  सभी  निष्क्रांतों को  वापस  लाया  जाकर

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रवर  संबंधी
 उनकी  संपत्तियां  उन्हें  लौटा  दी  जाएं  ।  परन्तु

 श्रीताल  प्रस्तुत  किया  गया  |  उल्ट पाकिस्तान की  नीति  इस  के

 में  होने  के  कारण  हमारी  यह  नीति  सफल सरदार  हुक्म  fag
 नहीं  हो  सकती  ।  उसकी प्रतिक्रिया यहां  होनी

 श्रस्ताव  करता  हूं  कि
 :

 विधेयक  को  सर्व

 साधारण  की  सम्मति  जानने  के  लिये
 अवश्य  भावी  है  |

 चालित किया  जाय
 हमारे  प्रवक्ताओं ने  सम्मेलनों  द्वारा

 माननीय  मंत्री  ने  हमें  बतलाया  है  कि  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  समझौता  करने

 निष्क्रिय  संचिति  को  कोई  विशेष  के  कितने  ही  प्रयत्न  किये  परन्तु  सफलता
 न

 हानि  नहीं  हुई  है
 ।

 प्रा पने  यह
 भी

 कहा  है  कि  हो  सकी  ।  जब  श्री  गोपालस्वामी  श्रय्यंगार

 ध्रौर  डा०  मुखर्जी  के  वक्तव्यों में  बात  को  उस  कौर  से  पुर्णतः  निराश  हो  चुके
 तो  उन्होंने
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 ७५ बयक

 हमें  यह  श्राइवासन  दिलाया  कि  प्रतिकर
 के  विपरीत  प्रमाण  प्रस्तुत  न  कर  दिया  जाय ।

 दिलवाया  जाएगा  ।  उन्होंने  स्रोतों का  उल्लेख
 इधर  हमारे  वाले  केन्द्रीय  अध्यादेश  में  जो

 भी  किया
 अर्थात  मुस्लिमों  द्वारा  छोड़ी  १८  Reve  को  निकाला  गया

 गई  निष्क्रांत  वह  राशि  जो  हमें  यह  उपबन्ध  रखे  गए  कि  अभिरक्षक  के  लिये
 पाकिस्तान

 से
 प्राप्त  हो  सके  और  हमारी  देना  अ्निवायं  दूसरे  व्यक्ति

 सरकार की  दौर  से  भी  पर्याप्त  अंशदान  को  जवाब  देने  के  लिये  पर्याप्त  अ्रवसर  दिया
 जो  शरणार्थियों के  संतोष  का  कारण  हो  सकें ।  किसी  संपत्ति  को  निष्क्रांत  संपत्ति

 यह  ठीक  है  कि  aerate, प्रधान  मंत्री  यह  सिद्ध  करने  का  उत्तरदायित्व  ऑ्रभिरक्षक पर

 कह  चुके  हैं  कि  यह  प्रतिकर  प्रथम  दो  स्त्रोतों
 होगा  ।  इस  विधान के  परिणामस्वरूप  करोड़ों

 में
 से

 ही
 दिया  जाना  चाहिए

 ।
 परन्तु  पाकिस्तान  रुपये  की  संपत्ति  छोड़नी  पड़ी  ।

 तो
 इस  विषय  पर  बात  भी  करने को  तैयार

 नहीं  है  ।  ऐसी  दशा  में  शरणार्थियों की  सभी

 व्यक्तियों द्वारा  पत्र  तक  भी
 लिखे

 गये  हैं आशाएं  निष्क्रांत  संपत्ति  पर
 लग

 रही  थी ं।

 परन्तु  जिस  भ्र ध्या देश का  निर्माण  fe  अमुक  संपत्ति  को  छोड़  दिया  जाए  ॥

 हुमा  उस  से  सर्वत्र  निराशा  छा  गई  ।  यह  भी
 वास्तविक  अधिकार  तो  सरकार  के  ७

 पास  ही  रहता  है  क्योंकि जब  सरकार  किसी कहा  जाता  है  कि  जो  प्रारूप  पहले  बनाया

 गया  था  उसे  बाद  में  जमीन-उल-उलमा  को  छट  संबंधी  प्रमाण  पत्र  दे  देती है  तो

 के  ore  पर  बदल  दिया  गया  ।  महाभिरक्षक उस  में  कुछ  भी  हस्तक्षेप  नहीं

 कर  सकता |

 कहा  गया  है  कि  सरकार  का  उद्देश्य

 न्याय रहा  हे  परन्तु  वास्तव में  मुस्लिमों  को  ag  एक  तथ्य  है  कि  कितने  ही  ऐसे

 मान  हे  जो  ७५  परिवारों  को  पाकिस्तान में
 प्रसन्न  रखने  की  उसी  पुरानी  नीति  का

 अवलम्बन किया  जा  रहा  है  ।
 रखे हुए  हें  ।  वह  wet  व्यापार के  लिए

 कौर  wad  परिवार  के  भरण-पोषण  के  लिए

 यद्यपि  पाकिस्तान  का  तत्संबंधी  विधान  वहां  रुपया  भेज  सकते  हैं  भ्र  भेज  र  हैं  ।

 २१५  १९४९,  को  काफ़ी  कठोर  था  सब  कुछ  करते हुए  भी  वह  लोग  भारत  के

 तो
 भी  उन्होंने  एक  नया  अध्यादेश  निकाल  सुयोग्य  नागरिक  समझे  जाते  हैं  ।  हो  सकता

 है  कि  एक  मुस्लिम  नवयुवक  कश्मीर  में
 दिया  कि  यदि  किसी  परिवार  एक  भी

 व्यक्ति  पाकिस्तान छोड़  जायगा  तो  उसके  हमारे  विरुद्ध  लड़  रहा  हो  तौर  उसके
 भरण

 शेष  सभी  संबंधियों की  संपत्तियां  भी  छिन  पोषण  के  लिए  उसे  यहां  से  १५  पिता  द्वारा

 घन  भेजा जा  रहा  हो जाएंगी  कौर  निष्क्रांत  समझी  जाएंगी  ।

 इस  विधान  में  किसी  प्रतीत  का  उपबन्ध  नहीं
 केवल  देहली में  ही  ३,५००  मकान  ऐसे

 रखा  गया  था  ।  न  ही  भ्र भि रक्षक  द्वारा  किसी
 ह

 पू वं सूचना  की  श्रावश्यकता थी  ।  यदि  कोई
 श्री  ए०  पो०  जन :  केवल  Xz

 यह  दावा  लाता  है  कि  कोई  संपत्ति  नीलक्रांता

 संपत्ति  नहीं  है  तो  प्रमाण  का  भार  उस  पर  होता  सरदार  हुक्म  मेरी  सूचना के

 था  ।  उक्त  विधान  द्वारा  एक  प्रकार  का  WATT  नगर  के  मुस्लिम  विभागों
 में  ३५००

 पूर्वानुमान  स्थापित  कर  दिया  गया  कि  मकान ऐसे  हें  जहां  अभिरक्षक भी  नहीं  जा

 प्रत्येक  संपत्ति  नीलक्रांता  है  जब  तक  कि  इस  सकता ।  उन  पर  अधिकार नहीं  किया  गया ।
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 Soko

 [  सरदार
 हुक्म  सिंह

 |

 वह  सब  जमीयत  के  अधिकार  में  चाहे  जिसे  है  ।  इस  छूट  के  फलस्वरूप वह  सभी  लोग

 दें
 ।

 लोग  गली  कूचों  में  पड़े  सड़  रहे  हें  परन्तु  aq  निकल  जायेंगे  ak  संपत्तियां  बेंच  कर

 कोई
 हिंदू  श्रथवा  सिख  इन  मुहल्लों  में  प्रवेश  सब  रुपया  ५  साथ  पाकिस्तान  को  ले

 तक  नहीं  कर  सकता  ।
 जाऐंगे  |  हमें  बतलाया  गया  है  कि  यदि  कोई

 व्यक्ति  संपत्ति  हस्तान्तरण  के  | ल  दो

 अब  इस  विधेयक  द्वारा  उन्हें  सुविधायें  वर्ष के  प्रकार  चला  जायगा तो  उस  हस्तान्तरण

 दी  जा  रही  हे  कि  जाकर  उन  मकानों  को  फिर
 पर  हो  सकती  है  ।  परन्तु उस  से  तो

 से  संभाल  लें  sik  वह  लोग  जाऐंगे  कौर  उन्हें  हानि  खरीदने  वाले  भारतीय  को  ही  होगी  ॥

 फिर  से  संभाल  लेंगे  ।  माननीय  मंत्री  केवल
 इस  प्रकार  के  मामले  हो  भी  चुके  हैं

 |

 उन  संपत्तियों  की  बात  कर  रहे  हें  जिनका

 व्यवस्थान  निष्क्रांत  संपत्ति  के  रूप  में  हो  इन  सब  बातों  की  ग्रोवर  विशेष  रूप  से

 रहा  है  ।  परन्तु  में  उन  संपत्तियों  की  ध्यान  इसलिये  दिलाया  गया  है  कि  इसी

 सी  निर्देश  कर  रहा  हूं  जो  at  तक  संपत्ति  में  से  ही  तो  श्रेणियों  को

 मदारियों  की  संपत्तियां  हैं  ।  परन्तु  इस
 क्षतिपूर्ति  दिलवाई  जानी  है  ।  माननीय  मंत्री

 विधेयक  द्वारा  उन  सबको  छोड़ा  जा  रहा  ने  श्योर  प्रधान  मंत्री  ने  भी  कह

 है  ।  कहा  गया  है  कि  तीन  साल  तक  हम  ने
 दिया  है  कि  सरकारी  कोष  से  कुछ  नहीं  दिया

 इन  लोगों  की  परीक्षा  ली  है  झर  उन्हें  ठीक  जा  |  शरणार्थियों

 पाया  वह  यहीं  रहना  चाहते  हें  ।  यह  को  इस  विषय  में  अ्रभिरुचि रहती  है  ।  सरकार

 असत्य  है  ।  वह  लोग  इसलिए  रुके  रहे  हैं  कि  को  भी  चाहिए  कि  जब  निष्क्रांत  सम्पत्ति  के

 वह  अपनी  संपत्ति  को  बेच  नहीं  सकते  थे  ।  संबंध  मे  कोई  विधि  बनाना  चाहें  तो  उन

 जेसे  ही  बेच  लेंगे  चले  जाएंगे  ।  परिवार  लोगों  की  सभाश्रों  से  परामर्श  लें  जो  नहीं

 उनके  पहले  से  ही  गए  हुए  हें  ।  विधि  की  लिया  गया  ।  इसीलिए  मेरा  सुझाव  है
 कि  इस

 जो  रुकावट  उन  के  पथ  में  थी  ag  इस  विधेयक  विधेयक  को  परिचालित  किया  जाए  ॥

 द्वारा  हटाई  जा  रही  है  ।  यदि  वास्तव  में  इन

 लोगों  की  मानसिक  ददा  में  कोई  परिवर्तन  उपाध्यक्ष  द्वारा  पूछे  जाने  पर  मंत्री

 महोदय  ने  बतलाया  कि  उन्हें  यह  प्रस्ताव
 झरा  चुका  होता  तो  वह  अपने  परिवारों  को

 वापस  ले  होते  |  उनके  व्यापार  वहां
 स्वीकार्य  नहीं  है  ।  उन्होंने  कहा  किं  प्रवर

 समिति  सभी  कुछ  सुनने  के  लिए  तय्यार
 चल  रहे  उन्होंने  वहां  संपत्तियां खरीद  ली

 a
 हे  ।  हमने  तो  अपने  कर्मचारियों  तक  को

 में

 यह  छूट  दे  रखी  है  कि  वह  अपने  परिवारों को

 पंडित  To  आर०  शास्त्री

 मित्र  सरदार  हुक्म  सिंह  से  एकਂ  प्रार्थना  करना
 पाकिस्तान में  ही  रहने  दें  प्र  स्वयं  यहां

 चाहुंगा  कि  सेलेक्ट  कमेटी  के  जो  सदस्य
 काम किए  जांच  ॥

 उन  के  पास  रिफ्यूजी  एसोसियेशन  (16-

 पहले  उपबन्ध के  भ्रनुसार  १४  fugee  associations)  के  लोग  शौर  दूसरे

 १९४७  के  | श  संपत्ति  का  हस्तान्तरण  लोग  अपनी  अपनी  राय  दे  ही  सकते  हैं  कौर

 करने  वाले  को  निष्क्रमणार्थी घोषित  किया  सिलेक्ट  कमेटी  श्रव्य  ही  उन  सब  बातों  पर

 विचार  करेगी  कौर  जो  कुछ  इस  एक्ट
 में

 बदल  कर
 १८  Reve  कर दी  गई  बदलाव  करना  उचित  उसको  करने
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 को  वह  कौन  इसलिये  में  चाहता  हूं  हाउस  के  सामने  कोई  बिजनेस  (business)

 कि  भ्र पना  श्रमेडमेंट  वापिस  ले  लें  कौर  न  हो  श्र  मिनिस्टर  साहब  बुलाए  जायें  कौर

 यह  सिलेक्ट  कमेटी  का  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  इस  बीच  हाउस  खाली  बैठा  रहे  ।  में  समझता

 लिया  जाये  ।  हूं  कि  यह  मुनासिब  होगा  झगर  हाउस  कभी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वहू  अटैंडेंट  दस  पंद्रह  मिनट  के  लिये  tema  (edjourn)

 हो  जाय  भर  फिर  थोड़ी  देर  बाद सेलेक्ट  कमेटी  के  सामने  भी  प्रा  सकता  है  |

 हाउस  का  इस  तरह  बिना  किसी  बिज़नेस  के
 सरदार  हुक्म  सिह  at  हृदय  में

 जद ह» बठ  रहना  उचित  नहीं  है  रोक  यह  हम  बहुत अपने  मित्र  के  लिये  बहुत  सम्मान  है  और  में

 बूरा  कन्वेंशन  इस्टॉब्लिश  करेंगे  |
 उन  को  इस  नेक  मशविरा  देने  के  लिए  धन्यवाद

 देता  लेकिन  म  चाहता  हूं  कि  वह  मुझे  श्री  टी ०  टी०  कृष्णमाचारी  मं

 रुपया  माफ़  क्योंकि  में  wad  अ्रमेंडमेंट  प्रस्ताव करता  हं  कि

 को  वापस  नहीं  छेना  चाहता  |
 | क वायदों  के  सौदों  तथा  विकल्प  )

 परिचालन  संबंधी  प्रस्ताव  अ्रस्वी कृत  प्रसिद्ध  से  संबंधित  कुछ  एक  विषयों  के

 हुआ  नियमन  तथा  तत्संबंधी  विषयों  का  उपबन्ध

 प्रसर  समिति  संबंधी  प्रस्ताव  स्वीकृत  करने  वाले  विधेयक  को  निम्न  श्री

 gar  ।  चमनलाल  चतुराई  श्री  वी०  बी०

 पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  उक्त  समिति  श्री  घमंडी  लाल  श्री  मुकुन्द

 के  सभापति  नियुक्त  हुए  ।  लाल  श्री  रघवीर  श्री

 an  one  सन  श्री  सी  ०  करार ०  श्री  बलवन्त

 सिंह  श्री  असीम  कृष्ण  श्री  ललित
 वायदे  #  सौदे

 नारायण  श्री  मथुरा  प्रसाद

 सम्बन्धी  विधेयक  श्री  कार  पी०  श्री  भ्रामक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सदन  डा०  रामसुभग  श्री  पी०

 विधेयक  said  वायदे  के  सौदे
 टी  ०

 थानू  श्री  जी०  कार

 संबंधी  विधेयक  को  लेगा  ।  श्री  टी०  टी०
 श्री  के०  टी०  श्री  सती दा  चन्द्र

 कृष्णमाचारी ।
 श्री  जगन्नाथ  श्री  सी०  ATX

 श्री  उमाशंकर  मूलजी  भाई
 मंत्री  उपस्थित  नहीं  थे  |

 पंडित  To  करार  शास्त्री  तथा  बाबू

 at  तुलसी  दास  श्री  शरमन

 श्री  रायासाम  दोहरी  श्री

 ay  सिंह  द्वारा  आपत्ति  उठाई  गई  कि  सदन

 को  बिना  कार्यक्रम के  नहीं  बेठ  रहना  चाहिए

 जी०  डी०  श्री  देवकांत

 श्री  भवान  जी  ए०  खीम  श्री  भगवत

 परन्तु  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  कहा  कि  जब  तक
 झा  श्री  सतीश  श्री  राधेलाल

 मंत्री  महोदय  नहीं  तब  तक  माननीय
 श्री  डी०  पी०  श्री  चिंतामणि

 सदस्य  विधेयक  का  अध्ययन कर  सकते हैं  ।)  द्वारकानाथ  देशमुख  तथा  प्रस्तावक  की  एक

 पंडित  wo  आर०  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाय  तथा  प्रवर  समिति

 में  नम्प्रतापूवंक  निवेदन  करूंगा  कि  को  अपना  प्रतिवेदन  झ्रागामी  सत्र  के  द्वितीय

 यह  बहुत  बुरा
 कन्वेंशन  (convention)  सप्ताह  के  प्रथम  दिन  से  पूरव  उपस्थित  करने

 इस् टे बिलिश  (establish)  हो  जायगा  कि  का  निर्देश  जाय  बी

 552  P.S.D.
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 [  श्री  टी०  Zo  कृष्णमाचारी  ]

 अधि  १९४६,  के  ग्रन्तगंत  कुछ वायदों  का  व्यापार  एक  ऐसा  व्यवहार

 है  जिसे  *'चविपणि-ग्रथं  नियंत्रण  तो  रखा  ही  जा  रहा  है  ।  परन्तु

 उक्त  अधिनियम  बहुत  थोड़ी  aequi  पर
 इकॉनोमी  का  युक्ति मूलक  विकास  कहा  जा

 सकता  है  ।  संसार  के  सुविकसित  देशों  में  लागू  होता  है  और  उसके  म्रन्तगंत  मिले

 कारों  का  प्रयोग  कभी  भी  इस  ढंग  से  नहीं जहां  विपक्षी-श्री  व्यवस्था  रहती

 है  इस  प्रकार  के  व्यापार  को  बहुत  कुछ  महत्व
 किया  गया  जैसा  इस  विधेयक  के  wag

 किए  जाने  का  विचार  है  । दिया  जाता  क्योंकि  इससे  मूल्यों  का

 चढ़ाव-उतार  कम  से  कम  रखा  जा  सकता  इस  विधेयक  का  विषय  बहुत  समय  तक

 है  ।  इस  विधेयक  ar  अ्रभिप्राय  एक  ऐसे  यंत्र  केन्द्रीय  सरकार  are  विभिन्न  संस्थानों  के

 का  प्रावधान  करना  है  जिसके  द्वारा  सरकार  मध्य  का  विषय  रहा  है  ।  विभिन्न

 वायदों  के  सौदों  का  अखिल  भारतीय  ग्राघार
 दृष्टिकोण  रखने  वाले  लोगों  द्वारा  इस  के

 पर  नियमन  कर  सके  ।  यदि  यह  मान  लिया  उपबन्धों  की  छान  बीन  की  गई  है  कौर  उन्होंने

 जाय  कि  एक  ऐसे  देश
 में

 भी  इस  व्यवहार का  इन  पर  aoa  विचार  प्रकट  किये  हू  ।  इस

 होना  अ्रावव्यक  जहां  मार्किट  विधेयक  का  प्रथम  प्रारूप  geo,

 व्यवस्था  सुचारू  रूप  से  चालू  नहीं  सरकार  में  बनाया  गया  कौर  राज्य  रिज

 बक  urn  व्यापार  मंडलों  कौर समझती  है  कि  इन  व्यवहारों  पर  उसका  कुछ

 न  कुछ  नियंत्रण  अवश्य  होना  चाहिये  |  अन्य  संबद्ध  संस्थानों  के  मत  प्राप्त  किए

 mater  में  waft  गए  ।  (eyo  में  विभिन्न  स्रोतों  से

 व्यापार  तथा  वाणिज्य  में  हस्तक्षेप  नहीं  करती  प्राप्त  ag  विचार  एक  विशेषज्ञ  समिति  को

 तो  भी  वायदों  के  सौदों  पर  एक  अधिनियम  निर्दिष्ट  किए  गए  ।  तत्पश्चात्  इस  विधेयक

 द्वारा  नियंत्रण  रखा  गया  है  ।  हमारे  संविधान  को  विशेषज्ञ  समिति  की  टीका  टिप्पणी

 अर  सिफ़ारिशों  के  प्रकाश  में  परिशोधित  किया में  मद  प्रविष्ठि-चत्तर  एक्सचेंज )

 और  वादा  बाजारਂ  सप्तम  सुची  गया  शर  १९५०,  में  अस्थाई

 १,  में  मद  संख्या  ४८  के  रूप  में  दी  हुई  है  ।  संसद  में  पुरःस्थापित  किया  गया  ।  लगभग

 अनुसूची  में  इस  परिवर्तन  के  फलस्वरूप  किसी  १९५१,  में  प्रवर  समिति को  निर्दिष्ट

 राज्य  सरकार  के  लिये  इस  विषय  में  विधान  करवाए  जाने  के  शभ्रभिप्राय  से  इसे  अस्थाई

 बनाना  असंभव है  परन्तु
 संविधान

 केਂ
 प्रवर्तन  संसद्  में  प्रस्तुत  किया  गया  ।  प्रवर  समिति

 ने  इसकी  र  अधिक  छान  बीन  की
 से  पूर्व  बम्बई  सरकार  के  पास  वायदों  के

 व्यापार  के  नियमन  केਂ  लिए  विधि  थी  ।  संशोधन  भी  किए  परन्तु  काम  की  अ्रधिकता

 के  कारण  प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  विचार
 यह  विधि  जो  इस  समय  बम्बई  में  लागू

 नहीं  किया  जा  सका  ।  उसके  पश्चात्  मिले
 है  सामान्यतः  adara  विधेयक  के  अनुरूप

 कालान्तर  में  इस  विधेयक  का  गौर  अधिक
 है  |  बम्बई  वायदे  के  सौदे  नियंत्रण

 ge vy,  को  सोना-चांदी  तथा  तिलहन
 परिनिरीक्षण  किया  गया  है  ।  इसका  वर्तमान

 रूप  उससे  भी  कुछ  बदला  हुमा है  |
 के  लिए  लागू  किया  गया है

 |  यह  नहीं  कहां

 जा  सकता  कि  इस  सरकार  का  द्रव्य-विनिमय
 जहां  तक  वायदा-व्यापार  के  संबंध  में

 वायदों  के  सौदों  में  कुछ  भी  संबंध  नहीं  सरकार  की  नीति  का  है  सरकार

 है  ।  सारभूत  प्रदाय  समझती  है  कि  द्रव्यों  का  व्यापार  करने  वाले
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 लोगों  द्वार  वायदा-व्यापार  के  लिए  कतिपय  के  चलाने  वाले  समय  पर  दोहन  नहीं  कर

 सुविधाओं  के  लिए  काफ़ी  बड़ी  मांग  है  ।  सरकार  सक े।

 समझती  है  कि  किसी  प्रकार  के  नियमन  के

 य द्धकाल भ्झ  में  सरकार  ने  कई  एक  द्रव्यों बिना  वायदा-व्यापार  कहों  कोरा  सट्टा  बनकर

 न  रह  जाय  |  कहां  जा  सकता  है  कि  वर्त  मान
 में  ज॑ से  वनस्पति  चीनी

 तथा  वायदा-व्यापार  भारत विधेयक  के  उपबन्धों  के  भ्रन्तरगंत  भी  सट्टे

 की  गुंजाइश  रहेगी  ।  यह  किसी  सीमा  तक
 रक्षा  नियमों  के  ग्रन्थित  बन्द  कर  दिया  था  |

 सत्य है  ।  एक  सुसंगठित  वायदा-विपक्षी
 भारत  रक्षा  अधिनियम  की  समाप्ति  पर  ऐसे

 कुछ  एक  सारभूत  प्रदाय व्यापार  की  जोखिम  को  पुर्णतः  समाप्त  तो

 नहीं  कर  सकती  परन्तु  इससे  यह  लक्ष्य-सिद्धि
 १९४६,  के  ग्रन्तगं त  चालू  रखे  गए  ग्रोवर

 कुछ  एक  प्राय  उस्तरों  के  बारे  में  नए  रादेश बहत  कुछ  हो  जाती  है  क्योंकि  जोखम  एक

 प्रकार  की  व्यावसायिक  सट्टेबाज़ों  की  संस्था
 भी  निकाले  गए  ।  यदि  यह  विधेयक  पारित

 पर  जा  पड़ता  कौर  वास्तव  में  यह  मूल्यों
 हो  गया  तो  सरकार  बड़े  ध्यान  से  उन  विषयों

 का  निर्धारण  करेगी  जिन  में  वायदा-व्यापार के  अकस्मात  चढ़ाव-उतार  से  बचने  के  लिये

 एक  प्रकार  के  बीमे  का  काम  करती  है  ।
 at  अनुमति  फिर  से  दे  दी  जानी  चाहिए  ।

 मांग  श्र  प्रदाय  की  भावी  परिस्थितियों

 तक  इस  में  जोखिम  है  सट्टे  का  तत्व  झर  उनके  थोक  मूल्यों  में  शर

 भी  मौजूद  रहता  है  ।  परन्तु  यह  वायदा-व्यापार  परिव्यय  पर  संभावी  प्रभाव  के  विषय  में  पुरी

 जांच  की  जाएगी  |  केवल  उन्हीं  पदार्थों  के संस्थाएं  जोखिम  को  टालने  में  सहायक  होती

 हैं  ।  उसका  काम  एक  बीमा  कम्पनी  के  तुल्य
 लिये  वायदा-व्यापार  की  अनुमति  दी  जाएगी

 है
 जो  प्राग  भर  दुर्घटना  का  बीमा  करती  जिनके  लिए  इस  सुविधा  को  वास्तविक

 हो  यद्यपि  उतना  वैज्ञानिक  न  भी  हो  तो  ।  अ्रावश्यकता  है  इसे  केवल  ऐसी  संस्थाओं

 तक  ही  सीमित  रखा  जाएगा  जिनके

 परन्तु  वायदा-विपक्षी  के  उचित  रीति  परिनियमों  ate  सामान्य  स्थिति  शर  ग्र नू भव

 से  चलने  के  लिए  एक  ad  का  होना  श्रनिवायं  से  इस  बात  की  उचित  प्रत्या भू ति  प्राप्त  हो

 है  वह  यह  है  कि  एक  सुसंगठित  विपक्षी  सकेगी  कि  उनके  सदस्यों  की  गतिविधियों  पर

 मौजूद  होनी  चाहिये  ।  सरकारी  नियमन  भी  पर्याप्त  नियंत्रण  रखा  जाएगा  ।

 होना  चाहिए  परन्तु  यही  काफी  नहीं  ।  में

 मानता  हूं  कि  भारत  में  विपक्षी  पर  सरकारी
 सरकार  के  नियमन

 का  यह  काम  पहली  बार  हाथ  में  ले  रही  है maa  अन्य  नियंत्रण  के  संबंध  में  हमारा

 अ्रनुभव  कुछ  संतोषजनक  नहीं  रहा  है  |
 भर  उसे  इस  क्षेत्र  में  कुछ  अधिक  अनुभव

 संकटकाल  में  तो  निस्संदेह  ही  नियमन  के  प्रयत्न  भी प्राप्त नहीं  है  ।  कम  से  कम  केन्द्रीय सरका  र

 की  तो  यह  स्थिति है  ।  गर्त  सरकार  क  विचार निष्फल  रहे  हें  ।  इन  संस्थाओं  में  न  केवल

 मनुष्य
 की

 जू  की  प्रवृत्ति  के  कारण  ही
 इस  क्षेत्र  में  धीरे  धीरे  दौर  क्रमानुसार

 वाही  करने  का  अ्र्थात् च्च्  जैसे  जसे  विशेष
 गतिरोध  हो  जाता  है  वरन्  उनके  तत्वावधान

 वस्तुओं  के  बारे  में  व्यापार  अथवा
 में  काम  करने  वाले  लोगों  की  श्रवैतिकता

 के  कारण  भी  ।  कितनी  ही  बार  ऐसा  देखा
 व्यापार  का  प्राप्त  होता  जाएगा  |

 गया  है  कि  ate  काल  के  लिए  माकिट  बन्द  इसके  वर्तमान  रूप  में  इस  विधेयक  का

 हो  गई  हैं  केवल  इसलिए  कि  इन  संस्थानों  क्षेत्र  बहुत  कुछ  सीमित  सा  है  ।  यह  एक
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 [  श्री  टी  ०  दी  ०
 कृष्णमाचारी  |

 सहायक  विधि  है  ।  वायदा-व्यापी रं  पैर  स्टाक

 नियंत्रण  सरकार  द्वारा  मान्य  संस्थाओं  एक्सचेंज  के  तें  को  जान  बूझ  कर

 के  माध्यम  से  चलाया  जायेगा  ।  जब  कभी  इस
 विधेयक

 के  !  क्षेत्र से  बाहर  रखा

 सरकार  किसी  द्रव्य  के  संबंध  में  दा  गया  हैं  ।  स्टाक  एक्सचेंजों  के  नियमन से  कुछ

 व्यापार का  नियमन  करना  चाहेगी  तो  वह  भिन्न  प्रकार  की
 समस्यायें

 होती  हैं

 और  सरकार  समझती  हैं  कि  उन्हें  पृथक

 और  संस्थाओं से  आवेदन-पत्र
 मांगेगी

 कि  द्वारा  ही  सुलझाना  अच्छा  होगा
 |

 प्राप्त  करें  ।  किसी  एक  क्षेत्र  का  पूर्ण  प्रतिषेध  किया  जा  रहा  है  ।  इसी

 प्रकार  4,  वि  ग किसी  एक  द्रव्य  के  केवल  एक  ही  संस्था

 को

 दान
 की  जायगी

 ।
 इसी  खंड

 को  जिन  की  परिभाषा  खंड  २  में  दी

 गई  इस  विधेयक  के  उप  ait  से  विमुक्त म  एक  सरकारी  प्रतिनिधि  की  नियुक्ति  का

 नथ  भी  रखा  गया  है  ।  मान्य  संस्था  किया  जा  रहा  हे  सिवाय  उन  क्षेत्रों  के  जहां

 अपने

 | के  अनुकूल  ही  अपने  सदस्यों
 सम्बद्ध  द्रव्य  के  लिये  क  काम

 की  दिन  प्रति  दिन  की  गतिविधियों का
 कर  रही हो  ।  पटसन  व्यापार  के  कुछ  एक

 करेगी  ।  इन  परिनियमों  में  का  तागों  ने  तो  अभी  से  ऐसी  विमुक्ति  के  लिये

 परिवर्तन  करने  के  लिये  सरकार  की  अनुमति  अभियान कर  भी  दी  हुई  है  ।

 की  गतिविधियों पर  प्रतिबन्ध  लगा  सकेगी
 विधेयक

 के  खंड
 ३

 में  एक  वायदा

 को  खंड  १०,  १२  और  १४  के

 गया है  ।
 सरकार

 को  इस
 अधिनियम

 को  ने  का  और  संकट  काल  के  उचित  प्रवर्तन  में  सहायता देने  के

 में  इसके  काम  को  निलम्बित  कर  देने  का  भी  रिक्त  यह  आयोग  वायदा  विपक्षी  के  व्यवहार

 अधिकार  होगा  |

 का  अध्ययन  करेगा  और  अपनी  सिफारिशें

 विधेयक  के  खंड  ८  के  अन्तर्गत
 भी  देगा

 ।
 उक्त  आयोग  का  परामर्श  केन्द्रीय

 मान्य
 संस्था

 अथवा
 उसके

 सदस्यों
 के
 अतिरिक्त

 राज्य  सरकारों  को
 के  कामों  की  जांच  भी  कर  सकती  हैं  अथवा

 कमिशन  को  यह  निदेश  कार  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत
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 है  कि  ae  उनके  हिसाब  कुछ  एक  कृत्यों  प्रत्यायोजन  उन्हें  कर

 और  अन्य  प्रलेखों  का  निरीक्षण  करे  ।  विशेष |
 में

 सरकार  खंड
 १३  के  अंतगर्त

 ear
 को  समाप्त  भी  कर  सकती  के  विषय  में  आपत्ति  की  है  परन्तु  यह  FET

 ia
 सरकार  के  अधीन  एक  निकाय

 है  अथवा  खंड  ७  के
 अन्तर्गत

 मात  होगा
 ।

 इस  विधेयक  के  खंड
 २५

 के

 ig
 ह्  ।  वायदा-व्यापार  पर

 प्रभावी  नियन्त्रण  रख  सकने  के  लिये  सरकार

 अन्तर्गत  एक  मंत्रणा  समिति  की  नियुक्ति

 द  eq  भी  किया  गया  है  ।
 वायदा

 के  लिये  यह  अधिकार  ग्रहण  आयोग  तो  एक  छोटा  निकाय

 जो  ऊंचे  स्तर  पर  काम  करेगा  ।  परन्तु
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 मंत्रणा  समिति  एक  बहुत  बड़ा  निकाय  होगी  का  विषय  है  ।  हम  निश्चित  रूप  से  इस  सम्बन्ध

 जिस  में  असरकारी  हित  भी  सम्मिलित  होंगे  में  अभी  कुछ  नहीं  कह  सकते
 ।

 और  जिसका  काम  सरकार  को  इस  अधिनियम

 के  सम्बन्ध  में  तथा  समय  समय  पर  उत्पन्न

 होने  वाली  विशिष्ट  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  कि  इस  की  कुछ  आवश्यकता  नहीं  है
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 इसकी

 आवश्यकता  नहीं  रहेगी  यदि  हम  हर  विषय मंत्रणा देना  होगा  ।

 में  एकाधिकार  स्थापित  कर  दें
 ।

 परन्तु

 गत  कुछ  महीनों  में  हमारे  देश  में  तथा  वर्तमान  परिस्थितियों में  at  हमें  इसके

 संसार  भर  में  आर्थिक  स्थिति  में  बड़ा
 लिये  कुछ  न  कुछ  उपबन्ध  करना  ही  होगा

 :
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 गया  हुआ  है  और  उस  का  द्रव्य  सभी  प्रकार  के  सट्टे  को  बुरा
 विपक्षी  पर  अत्यधिक  प्रभाव  पड़ा  है  ।  कई

 नहीं  कहा  जा  हमारी  वर्तमान
 एक  द्रव्यों  के  सम्बन्ध  में  व्यवस्था में  किसी  सीमा  तक  यह  आवश्यक

 कारी  प्रवृत्ति  पहले  देखने में  आ  रही  वह
 सा  बन  गया  है  ।

 एकाएक  बदल  गई  हैं  और  मुल्यों  के  भावी

 झुकाव  के  बारे  में  बहुत  कुछ  अनिश्चितता  देखनें
 मेरा  सुझाव  है  कि  प्रवर  समिति  के

 में  आ  रही  ऐसी  परिस्थिति  में  इस  प्रकार  के  सदस्यों  के  नामों  में  श्री  फीरोज  गांधी  का  नाम

 व्यापारी  की  सुविधा  कई  एक  द्रव्यों  के  सम्बन्ध  भी  बढ़ा  दिया  जाय ।

 में  बहुत  सहायक  हो  सकती  है  ।

 भवर  समिति  सम्बन्धी  were  प्रस्तुत

 सरकार  इस  समस्या  को  सुलझाने  में
 हुआ  |

 किसी  पूर्वे  धारणा  से  काम  नहीं  ले  रही  है
 ।

 यह  तो  निश्चित  है  कि  हमें  वायदा-व्यापार  इसके  पाया  सदन  की  बैठक

 का  नियमन  कभी  न  कभी  करना  ही  है  ।  किस  १२  १९५२  के  नो  तक

 के  लिए  स्थगित
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 सीमा तक  हम  यह  कर

 सकते  हैं  यह  चर्चा


